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[भाग 6-क-अनुच्छेद 235, 236, 274 घ घ, 302-क , 306-ख, 267, 


270-क, 97, 235-क तथा 267-क पर विचार 

अनुच्छेद (पुनः उपस्थित)-3 , 47, 55, 67, 83, 92, 00, 248-ख, 263 , 
सप्तम सूची और अनुच्छेद 270 पर विचार, 
नवीन अनुच्छेद 67-क पर विचार] 

तृतीय पठन के सम्बन्ध में कार्यक्रम 


भारतीय संविधान सभा 
बृहस्पतिवार , 3 अक्तूबर , ]949 


भारतीय संविधान-सभा कास्टिट्यूशन हाल नई दिल्ली, में प्रातः: ॥0 बजे, 
अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ राजेद्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा --( जारी ) 
भाग 6-क -- ( जारी ) 


“अध्यक्ष: मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि राज्यों से संबद्ध जिन अन्य 
अनुच्छेदों को संशोधित करने का विचार है उन्हें उठाया जाये तथा सभी संशोधनों 
पर विचार किया जाये और फिर सामान्य बहस की जाये। मेरे विचार से इसकी 
आवश्यकता नहीं है कि डॉ. अम्बेडकर सब कुछ पढ़ें। 


*गाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर (बंबई: जनरल): श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव 
उपस्थित करता हूं कि+-- 


“अनुच्छेद 224 निकाल दिया जाये।” 
“अनुच्छेद 225 निकाल दिया जाये।” 
“अनुच्छेद 235 के पश्चात्‌ यह नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये, अर्थात्‌:-- 


“23508. () [०ाज़ांगष्रक्षाताए्‌ भाजशाार ०जणागा7रत का. #नारटत छिटठ$ वा 
वी5 ((णाहगपा0, 3 946 007 6 6 पा व रिक्षा वर्ण 
एथाए फए्थ्लीलतव का एका वा ण तल पाई 9 कक 
9टाल्व6 ॥9णा9 भाए बात णरठ गाव 9९0 6 
९णाा]लशार्शाशा ण 5 (7णाशॉपातएता 739, पातव। ए्वीक्राशा 
99 ]989 0एा20'जा56 [970ए0285, ८णावराप्र८ 00 गधा) ॥6 5206 
एण०९ भी छपरा ८एण्शशशार्शाल 5फ)]०९० ६० छपी शथाटलाव त 
8(०८9 ०86६8 35 6 228007/ 7989 407 ॥76 0 6 55प९ 


| ॥5 92॥9॥. 


(2) श्राए छपरा भारत [ण९९ 35 5 ॥/ला[९१ 00 ॥ 20[87५४८ (]) 0० ॥5 
भा९।6 ॥॥9 7 947 ए 6 [0९९5 ए ॥॥6 एआ0णा. 
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2974 ] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


प्रथम अनुसूची [235क () इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी प्रथम 

के भाग (3) में अनुसूची के भाग (3) में इस समय उल्लिखित कोई राज्य, जो 

के राज्यों में के कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले सशस्त्र बलों को रखता 

सशस्त्र बल था, उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ ऐसे साधारण या विशेष 
आदेशों के अधीन रहकर, जैसे कि राष्ट्रपति समय-समय पर इस 
बारे में निकाले, जब तक बनाये रख सकेगा जब तक कि संसद 
विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे। 


(2) कोई ऐसे सशस्त्र बल, जेसे कि इस अनुच्छेद के खंड (॥) में 
निर्दिष्ट हैं, संघ के सशस्त्र बलों का भाग होंगे।]' ” 


“अनुच्छेद 236 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये, अर्थात्‌:- 


ए0ए़छा' एण 6 एगञंणा +0 ४236. पव्रा& 00एलायलशा एा पात॑4 7989 9029५ 
एावंलाधप्ट छ९९एप्रीए2, बशार्शाला ज्ञात ॥6 (00एथगाश।ाशा ए कभाए (शापरणफ 
स्‍टशांड।रएट णा [प्रवलव छ । प [ ]70' तलब 
गण जी उलेबाणो (0 जोएँ- जे जिया जिया र्णा के अब कर गा [8 पा। हक € 
ायागए रण फाड़ एथा ण.. काए रछूल्ट्राएट, व6शा547/ए6 ते [प्रठलंब प्रिवटा0॥5 
6 (शागोंणि> पाती. ए€छ6९0 गा 6 (00एशाएधशा एण इता हाग्ञोणज, पा 
९एटाज़ छप्रती बशाध्थाला 39 96 5पफ्र]९० 6, काव 

१20एलारत 99, था 499् टागाएर [00 ॥6 रूखट॑ंइट णएाी णिटुंशा 


रांडइकालाणा क्‍णि ॥ी6 धार ऐलाए ॥ (ण८८. 


ऐसे राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में [236., भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार 
जो भारत राज्य क्षेत्र का भाग से, जो भारत राज्य-क्षेत्र का भाग नहीं है, करार करके 
नहीं है, कार्यपालक, विधायी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्यपालक, 
या न्याधिक कृत्यों को ग्रहण विधायी या न्यायिक कृत्यों को ग्रहण कर सकेगी कितु 
करने की संघ को शक्ति: प्रत्येक ऐसा करार विदेशी क्षेत्राधिकार के प्रयोग से 
संबद्ध किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रहेगा और 

उससे शासित होगा।]' ” 


“अनुच्छेद 237 निकाल दिया जाये।” 
“अनुच्छेद 274-घ के पश्चात्‌ यह नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किये जायें, अर्थात- 


20एला' ण एलाका। 5465 वी शिक्षा “274॥)07). ]चताज़ाएीहाधावाशरश शाएतााए 
वा ० ही जरा उलाल्तपीर 00... तग्राग्ालत गा पाल गिल्छगाड़ छात्संञंणा$ 
ग9056 768077९॥075 0 ॥306 था ॥ं$ ? 6 5बत प 

एणाग्राह्चाए्ट 99 6 ]0५५ ए रलाॉशथीो। [8 वा, 6 िह86एंशा। 749 की हा है की 
(956९४ 0 तपांछ8 णा 80065... बशाट्शाशा जाती 3 998 07 6 पार एऐशाए 
ग्राएणा*त गा0 णा छफुणाव्व गणा.. छ्वलीलत का एक वा एण धाह काछ $ला०वपी2 
डक जि शांत 7059०० 0 6 6ए४ए भाव <णा€्लांणा 


ण भाए 95% 0णा 0प्राए ]6ए॥0।९ 99 6 996 णा 20005 ॥एणाल्त 
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वरा0 ॥6 996 वणा ताला 896९5 णए ० 20065 &छछफुणालव ॥णा 
6 9906 0 णाीलशः छाग्व25, भाव भाए् 3शार्लालशा लाशारटत गा0 
प्रात ता5 काटी जी ०णागाप का 6 07 छपती छला06 ग0 
लएलटकाए शा उल्यथा$उ जिणा ॥6 एणशाधलशार्शाल एाी (5 
(णागापाएण 35 73979 926 ऋए्ललोीलव का ॥6 3श०्टाशा: 


-ए0ज96९0 का 6 शिल्डातला गाव ४ थाए वार शीश ॥6 
ल््ज्ञाधांणा एणी वीए6७ एढ्ाा$ वणा अ5प्रता एगाशालासत्शाला 
शा णा वा0तवाजि भाए् छडप्रटा बशाण्टाशा वा क्री ०णाईंवल- 
गाणा एी ॥6 7क्ुणा णी ग6 गाक्राए&ढ (एग्ागर$इड॥णा ८णा्रपाट0त 
प्रातक्षा ग्रांट[68 260 एी का$ (एणाशापाणा 6 पाार$ ॥ 7९९९5४०५ 
00 00 80. 


जिहिए[ ए क्षाए९5 “27497. 'रएाधाए का भाए।[68 274-0 थाव 274-( रण 


2740 थातव 2740: 
णा €ांग्रा2 489५. 


पी5$ (णाशॉपाणत शीबी ीलिट 6 फछाएजंडणा5$ एाि कभाए 


ल्गांजाश |4ए० छलल्‍लका का 50 थि| 35 ॥6 शिट्ञतटा 739 


779 0कक्‍6& णा2०'जा$5९ [709५06. 


प्रथम अनुसूची के भाग 3 में 
उल्लिखित कतिपय राज्यों की 
आयात की हुई या निर्यात की 
हुई वस्तुओं पर कर और शुल्क 
लगाकर व्यापार और वाणिज्य 
पर निर्बन्धनों, आरोपण की शक्ति 


[274-घ्घ इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी 
बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग 3 में 
इस समय उल्लिखित किसी ऐसे राज्य से, जो दूसरे 
राज्यों से उस राज्य में वस्तुओं के आयात पर अथवा 
उस राज्य से दूसरे राज्यों को वस्तुओं के निर्यात पर 
कोई कर या शुल्क उद्‌गृहीत करता है ऐसे कर या 


शुल्क के उद्‌गृहण या संग्रहण के संबंध में राष्ट्रपति करार कर सकता 
है और इसे इस अनुच्छेद के अधीन किया हुआ कोई करार, इस संविधान 
के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जेसी कि 
करार में उल्लिखित हो, प्रभावी रहेगा। 


परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी समय 
भी यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 260 के अधीन गठित वित्त आयोग के 
प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ ऐसे किसी करार का अन्त या 
रूपभेद करना आवश्यक समझे तो वह ऐसा कर सकेगा। 


274. घघघ. अनुच्छेद 274-क और 274-ग की कोई बात वर्तमान विधियों पर 


किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, जिस मात्रा  ओंनुच्छेद 274-क और 
तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे, “7 का ब्रभाव 
उसके अतिरिक्त, कोई प्रभाव न डालेगी।]' ” 


2976 ] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


“अनुच्छेद 302 के पश्चात्‌ यह नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये, अर्थात्‌:- 


रि9॥5 2॥0 [ए6265 
णी रिप्रटा$ णाी वातातया है 
लुॉट5: गाल 0 ० वी6 व6श्ंडवपरार एा 8 996 (0 ॥भ768 


“3020. ]ा ॥6 लटा॑ं56 एी ॥6 ए0०ण़था एा ?2॥9- 


[49798$ 07 गा 6 >शलाटा॑5९ एी ॥6 &छलट्राएट एछ०ण़छ रण 
वी6 ाणा णा एा 3 9902०, (06 72220 5॥9 96 ॥90 (0 ॥॥6 
श्पराका।22ट णा 855प्राक्षाट्ट शाला प्रात भाप छप्रटा ०0शछाभका। 07 
बशा०्शाशा 35 4$ र्शलारत (0॥ग्रीा भांट[6 2670 ०0 का5$ (णाशाी- 
प्राणा ज्ञात 765962० 00 ॥6 क॒ुशइणा॥ 7रश5, 7ए]692९5 थात 
वांशा॥65 ण ॥6 रिप्राश् रण था वावांधा 9986. 


देशी राज्यों के [302 क. संसद की या किसी राज्य के विधान मंडल की 
शासकों के अधिकार विधि बनाने की शक्ति के प्रयोग में, अथवा संघ या किसी 
और विशेषाधिकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, देशी राज्य के 
शासक के वैयक्तिक अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के 
विषय में ऐसी प्रसंविदा या करार के अधीन, जैसा कि इस संविधान 
के अनुच्छेद 267-क में निर्दिष्ट है, दी गई प्रत्याभूति या आश्वासन 

का सम्यक्‌ ध्यान रखा जायेगा।]' ” 


“अनुच्छेद 306 के पश्चात्‌ ये नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किये जायें:- 


वुद्याएतब्ाए जा0एएं- “3068. णणज्ांगाडशशावार भाजश।ार एणाभा।०6 पा पी5 
80ा5 शांति 72596९॥ ॥0 
छाधाल्ड वा शिक्रञा वा एण 
॥6 सा $लालता]०. ९ण्रालशार्क्ाशा गीला, णा तफ््मार हपला ॥णाश्ण 0णः 


(-णाशॉपाणा १वप्रगाहू 3 एथां०व एी शा एटल्शा5$ ग#णा 6 


87णालः छएला०व 38 शिराकाशा 7439 929 ]89 [70५06 
गा 7659९९ ए भाए 992०, ॥6 (0एशाशशा ण रश्टापए 996 07 
॥6 गरा॥6 रथाएश कऊऋ्रल्लोलतव का शशा या एा ॥6 साई 80॥०१7९ 
8॥9 96 प्रावक्ष ॥6 शथाल्ाबी ८०णा70 ०0, भाव ८णाफाए जाती 
5पती लगाए कार्लाणा$, व काए, 35 ॥439 गणा ॥6 ॥0 6 
छए€ शाण्या 99 6 शिल्गंव्रा, काव कराए शिपार 00 ०णाएाए जाती 
5पट कार्लाणा$ 9 96 १6ल्‍लाल्त 00 96 3 शभिपिार (00 एथाए 
0प्ा ॥6 (00एला।धशा। एाी ॥6 996 व 3९८049॥०९ शांत ॥6 
एाएशंडरणा$ ए फकीं5 (णा्ॉपा0णगा: 


“7?090960 ॥4/ ॥6 शिट्ग्तद्ञा 747 97 णक्‍कला कार्ल ० ॥6 
[0शंदहरणा$ णी जा$ भाांटीड जागी। ॥0 थृएफ [00 थभाए 99८ 
5(0०ट८९0 गा ॥6 एव, 


संविधान का मसौदा [2977 


[306-ख. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग 


इस के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के हर में के राज्यों के विषय 
भीतर अथवा किसी ऐसी दीर्घतर या अल्पतर . स्थाई उपबन्ध 
कालावधि के भीतर, जिसे किसी राज्य के बारे में संसद्‌ विधि द्वारा 
उपबन्धित करे, प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित 
प्रत्येक: राज्य की सरकार राष्ट्रपति के साधारण नियंत्रण के अधीन 
होगी, तथा ऐसे विशिष्ट निदेशों का, यदि कोई हों, अनुवर्तन करेगी 
जैसे कि राष्ट्रपति समय-समय पर दे, और ऐसे निदेशों के अनुवर्तन 
में किसी प्रकार की असफलता इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार 
शासन चलाने में असफलता मानी जायेगी। 


परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस 
आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को लागू न होंगे।]' ” 


“अनुच्छेद 258 के खंड (]) के स्थान पर यह खंड रखा जाए:- 


() 


0ताज़ातरषक्षावाए भाएकराए एगराशा86व का फकरां5 (9०, 6 


(70शदगधाला ए वादा 7939, 5प्र)]०९ 0 ॥6 |ञाठशंआंणा ण ९]8ए४९ (2) 


र्णा 


प्री5 बरा0९, शाला गा0 था 3९०९०ाला जाती ॥6 (0एथाश।धशा 0 8 


99९ ० ॥॥6 6 9लाए :एथली०व का ?एगा वा ए 6 8४ 800९07९ 
ए्ा 729[6९ (0-- 


(9) 


(0) 


(०) 


॥6 ९ए४५७ 6 ९०0]6लांणा ए थाए 48४ ० 67५ 2ए०४30]6 9५9 [6 
(70एलाआाधगधलशा। ए वात का छपी 996 भाव [0 6 तंगराएएपाणा 
णी॥6 [70९९९८१5 गशारर्णा .श'ज़ा$56 ॥क्वा व 30204 9॥०९ जाग 
॥6 ञा0शंशंणा$ ण 5 (काश; 


॥6 शाधा। ण भाज विक्षारट॑व 35॥59706 0५9 ॥6 (0५शगश।धशश|शला ए 
॥99 0 5पट $9/6॥॥ ०णा5९९प्था०९ ए ॥6 055 0 9५ 70एशापर 
एज्ांसा ॥9 9906 प्रष20 0 तलांएट #ण7 भाए (#ऋ णः 6प/५ ९ए90]6 
प्रात 5 (:णाशापाणत 99 ॥6 (70एटगााशशा। ए पाता ण गणा 
भा णीशः 50प्राटट5; 


6 ८णापफपांणा 99 इप्रटा 8906 जा 7९59९९० ० भाए 9१शाशा 
]7908 99 06 (70एशआधत।ा। ए ॥9094 प्रात ८875९ () एा ॥॥0]८ 
26724 0 35 (गाशॉपाण), भाव शीला था बशार्शाशा 45 50 
लाशारत गरा0, ॥6 छाएशंडंणा$ ण ॥5 (79|ञाथ 9 व 72]900॥ 
00 5प्ला छाग्वाट ॥8ए6 शहलिटा इप्र[]०० 00 ॥6 ाा$ ण उपदाी 
3९९शाशा[:-- 


2978 ] 


भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


(]) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार, खंड 
(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग 3 में 
इस समय उल्लिखित राज्य की सरकार से- 


(क) 


(ख) 


(ग) 


ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किये जाने वाले किसी 
कर या शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह करने तथा उसके आगम 
के, इस अध्याय के उपबन्धों से अन्यथा, वितरण करने के; 


भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन उद्गृहीत किये जाने 
वाले किसी कर या शुल्क से अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से जो 
राजस्व वह राज्य पाता था उसकी हानि के लिये ऐसे राज्य को 
भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान करने के; 


अनुच्छेद 267-क के खंड (]) के अधीन भारत सरकार द्वारा 
दिये जाने वाले किसी देय धन के विषय में ऐसे राज्य द्वारा 
अशंदान करने के; 


विषय में करार कर सकेगी, तथा जब ऐसा करार किया जाये तब इस अध्याय 
के उपबन्ध ऐसे राज्य के संबंध में ऐसे करार के निबन्धनों के अधीन रह कर 
ही प्रभावी होंगे।]' ” 


“भाग 9 के अध्याय | में, अनुच्छेद 267 के पश्चात्‌ यह नवीन अनुच्छेद 
प्रविष्द किया जाये, अर्थात्‌:- 


शिज छुपाइट 
503 ०0 रिप्राहा5. 


72673. () ४शशाल्ार प्रावद्षा भाएर 00एछाक्रा। ण बशाण्शाशा शा- 
(शत गा0 99 ॥6 रिप्रश् एणी भाई वातवाधा 9906 79 ॥6 
९णाा]लशार्शाशा एणी 5 (णाहरपाणा, ॥6 029शाशा 0 थाए 
55, 42९8 0० 95, [95 96९॥ ह॒प्रशक्ा।226 07 355प7/०20 99 ॥॥6 
(70शद्गाशशा ए ॥692णग7ा ० पाता 0 भाए पशु उपर 
996 3$ शि५५9 एिप8९--- 


(9)... $प्रणी 5प्रा5 ॥4।] 96 टाकाए०१ ०, ॥4 92१ 0प्रा 0, ॥6 
(70०750॥0464 एप्राव ण गाव; का। 


(0) ॥6 $8प्रा] 50 990 0 थाह रिपरल ७9 96 €थाएा९०त #णा 


9 (956९5 ०ा ॥00०76. 


संविधान का मसौदा [2979 


(2). शशालार ॥68शातराणा65 ण भाए छपरा पाताक्षा 996 35 025१ 
भार ८णाफ्ञा5$इटव जाग 4 998०6 5छ०टालत का एड्रा ] तर एथशा वा 
ण 6 शाऊ 8लालवा6 कलर आधी 96 लाभाएथव णा, भाव छत 
0प्रा रण, ॥6 (!०॥50॥09206 ४#परा4 ए 79 9986 5प्रण] ०ए7पा/णा, 
ए भाज, ॥ 7९59९९ 0 ॥6 99,7075 7966 99 ॥6 (70एथाशधा]शा 
ण पञात9 प्रात 2098प5९ () ण 5 ९6 थाव (0 पट) 9200 
85 749, 5फ्र]०९0 काए ॥श०्थाशा लांटारत ॥0 ता ॥9 9थ०ार्ा 
प्रात 29प5४ (]) णए 2१06 258 ए शा5$ एणाशापा0ण०, 06 
66827772९0 97 णक्‍0३#/ ए ॥6 /€४0०ग॥ा. 


[267-क. () इस संविधान के प्रारम्भ से पहले जहां किसी शासकों की निजी 
देशी राज्य के शासक द्वारा की गई किसी थैली की राशि 
प्रसंविदा या करार के अधीन ऐसे राज्य के 
शासक को निजी थेली के रूप में किन्‍्हीं राशियों की करमुक्ति 
देनगी भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित 
की गई है वहां- 


(क) वैसी राशियां भारत की संचित-निधि पर भारित होंगी तथा 
उसमें से दी जायेंगी; तथा 


(ख) किसी शासक को दी गई वैसी राशियां, सभी आय पर 
करों से विमुक्त होंगी। 


(2) उपर्युक्त जेसे किसी देशी राज्य के राज्य-क्षेत्र जहां प्रथम अनुसूची 
के भाग () या भाग (3) में उल्लिखित किसी राज्य में 
समाविष्ट हैं वहां इस अनुच्छेद के खंड () के अधीन भारत 
सरकार द्वारा दी जाने वाली देनगियों के विषय में ऐसा अंशदान, 
यदि कोई हो, उस राज्य की संचित-निधि पर भारित होगा और 
उसे दिया जाएगा और ऐसी कालावधि के लिये जेसी कि 
अनुच्छेद 258 के खंड (]) के अधीन उस बारे में किये गये 
किसी करार के अधीन रहकर राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित 
करे । ] ) 7) 


“अनुच्छेद 270 के पश्चात्‌ यह नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:;- 


“2704. ([) ७5६ ॥07 ॥6 ८एगञाशाटशाशा ए (5 ((णाहापा0-- 
(3) थीं 35528 ॥6]4777 [0 थभाए एी विद $प्रटट28४०] ॥0 छा०9- 
ग्राधाटाड शाप्राशवा९त गा 6 एआंणा. था 38585, [4065 
[॥5 एटड20 वगाल्तांबरटाए फऋर्लाणलट 4 ०ीइभांणा$ 
है है पाता 99865. 
5पणी ए0ण्गाशात्शाला गा भाज पातवाशा 
996 ९०07९5७०णाका९ 0 भाए 9906 0 ॥6 6 9थाए 
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(2) 


[270-क (]) 


(2) 


5.००ागलव गा एग्ा वा ए ॥6 फ्ाश 820०076 509॥ 96 एटघ९त 
जा ॥6 (0शथ्गाशाशा ण 99, ॥॥व 


(४0)... थी ॥9)ं!/65 ॥ट97व॥87 0 कथाएं एण ॥6 52 723 0 
॥6 (70शदयाधशशा ए भा वाताबा 896 ०07९४णाकाए? 
॥0 भाए 9906 07 ॥6 ग6 9थाए फथ्टा०व गा एथशा वा 
णए 76 फ्याड। 820०076 ४09 96 ॥6 ॥907765 0ए[ 8 
(70 शाला ण वा, $फ्री]०० 690 काए बश्ा्शाशा 
लाशारत गरा0 क ॥9 92९ा्ा 099 ॥6 (0एलााधशा ०" 
99 शा 6 (0एशा।य।ा। 0 ॥9 5926. 


25 ॥णा 6 ८ए्गाधलशारशाशा एी वा5$ (णातञ्रापाणा 6 
(70शदागधाला ए ९82 996 ० 6 ग6 9थाए फरलील्व गा 
शिया वा ण 6 क्वाछ 800०९076 $09 96 6 5प्रटट2550 0 6 
(70शश्ाााधधशा। ण ॥6 ०076९9%णावकाए पाता 996 35 ॥/222/05 
थ। 970929, 35525, [90[॥25 ॥0 00॥89947075 0067 (9 
॥6 35525 0 [99॥॥65 ॥ट27९0 ॥0 ॥ ८]805९८ () 0 ॥5 
भा।0९८. 


इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर- 


(क) संघ सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध जो 
आस्तियां प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय 
उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में ऐसे 
प्रारम्भ से ठीक पहले निहित थीं वे सब भारत सरकार 
में निहित होंगी, और 


(ख) उक्त विषयों में से किसी से सम्बद्ध जो दायित्व प्रथम 
अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित राज्य के 
तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थे वे सब 
ऐसे करार के अधीन रह कर जेसा कि उस बारे में 
भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करे, भारत 
सरकार के दायित्व होंगे। 


प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित प्रत्येक राज्य 
की सरकार उन सब सम्पत्ति, आस्तियों, दायित्वों और आभारों 
के बारे में, जो इस अनुच्छेद के खण्ड (॥) में निर्दिष्ट आस्तियों 
और दायित्वों से भिन्‍न है तत्स्थानी देशी राज्यों की इस संविधान 
के प्रारम्भ से लेकर उत्तराधिकारिणी होगी।]' ” 
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*श्री ब्रजेशवर प्रसाद (बिहार: जनरल): श्रीमान मेरा यह सुझाव है कि अनुच्छेद 
224 और 225 के संबंध में ये दो संशोधन, अर्थात्‌ संशोधन संख्या 28 और 
2]9, पहले निबटा दिये जायें अन्यथा माननीय सदस्यों ने इन अनुच्छेदों के संबंध 
में जिन संशोधनों की सूचना दी है उन्हें भी उपस्थित करना होगा। 


“अध्यक्ष: इन संशोधनों द्वारा अनुच्छेदों को निकाला जा रहा हे। इन्हें निबटाने 
में कुछ भी समय नहीं लगेगा। प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 224 निकाल दिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 224 संविधान से निकाल दिया गया। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 225 निकाल दिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 225 संविधान से निकाल दिया गया। 


“अध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 220 से संबद्ध संशोधनों को उठायेंगे। 
*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 220 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
235-क के खंड (]) में राग एक्वाभाला। 99 ]॥ए णील'शां56 छाएजंव०5 
[जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे]' शब्दों के स्थान 
पर 'ग्र हाल शल्ञ्तला 797 णावल ०॥०४ां5० ए0शं१९०५ (जब तक कि राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे]! शब्द रखे जाएं।” 


मैं इन शब्दों का इस कारण विरोध कर रहा हूं कि, मेरे विचार से, ये शब्द 
अनुपयुक्त हैं। कार्यपालक आदेशों तथा विधाई प्राधिकार में स्पष्ट विभेद होना चाहिये। 
यह विषय केवल कार्यपालिका का विषय है। यह प्रश्न कि किसी राज्य के सश्त्र 
बल भारतीय सेना में कब से समाविष्ट किये जाएं कोई विधायी विषय नहीं हे। 
इस संबंध में कार्यपालिका निर्णण कर सकती है। कार्यपालक और विधायी कृत्तयों 
के संबंध में किसी प्रकार का भ्रम न होना चाहिये। इसमें कोई सारवान सिद्धांत 
अन्तर्गत नहीं है। हम यह स्वीकार कर चुके हैं कि किसी भी राज्य की सेना 
भारतीय सेना का ही अंग है। संक्रांति काल के लिये भी इन सेनाओं को भारतीय 
सेना का अंग माना गया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि ये शब्द निकाल दिये 
जाएं और इनके स्थान पर मैंने अपने संशोधन द्वारा जिन शब्दों का सुझाव रखा 
है वे स्वीकार किये जाएं। 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


श्रीमान, एक और कारण से भी मैं यह चाहता हूं कि राष्ट्रपति इस कृत्य को 
करे और संसद न करे। यदि हम यह चाहते हैं कि देश शीघ्र से शीघ्र सुगठित 
हो तो यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिये और संसद में निहित नहीं होनी 
चाहिये। संसद के कार्य में अवश्य ही विलम्ब होता हे। 


श्रीमान, मेरे नाम से जो अन्य संशोधन है उसे भी मैं उपस्थित करना चाहता 
हूं। मैं संशोधन संख्या 25] का निर्देश करता हूं। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 

“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 

306 (ख) में से- 


(()... फ्मा९9 3 9था04 0एशा ए९क्काड #ण07॥6 ८एग्राशार्शालशा प8860]), 0० 
व4फ्रगाएश्‌ 5पता [ग्राशश णा श॥ीणाल' एछथा00 3$ र्व।भाशा 739 0५9 |99७ 
एा०शं१० ॥ 76९59०८०८ एण भाए 596 [इसके प्रारम्भ से दस वर्ष की 
कालावधि के भीतर अथवा किसी ऐसी दीर्घतर या अल्पतर कालावधि 
के भीतर, जिसे राज्य के बारे में संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे]' 
शब्द निकाल दिये जाएं, और 


(2)... ग6 चार छलाए़ फ्लीलतव का एथा वा ण 6 काश 80॥०त7९ 
[प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित]' शब्द निकाल 
दिये जाएं।” 

दस वर्ष के लिये जो यह सामान्य नियंत्रण तथा निरीक्षण की शक्ति रखी गई 

है वह समय की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। मुझे इस संबंध 
में कुछ भी संदेह नहीं है कि देशी राज्यों के सामने जो समस्याएं हैं वे इतने 
अल्प काल में हल नहीं होंगी। श्रीमान, पिछली दो शताब्दियों में हम जिन रोगों 
के शिकार रहे हैं वे किसी चाल से इतने थोड़े समय में दूर नहीं हो जायेंगे। 
संघीय शासन धीरे-धीरे एक सत्तात्मसक शासन का रूप धारण कर लेता है। चाहे 
हम इस उपबन्ध को रखें या न रखें केन्द्र की निरीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण 
करने की शक्ति किसी न किसी प्रकार स्वतः प्रभावी हो जायेगी। इसलिये, मेरे 
विचार से, इस शक्ति को अस्थाई शक्ति के रूप में नहीं रखना चाहिये। यह शक्ति 
अनिश्चित काल के लिये प्रदान की जानी चाहिये। 


एक और बात भी है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल 
उप-प्रधान मंत्री के भाषण में, जिसे श्री मुंशी ने पढ़ा था, जहां तक मुझे स्मरण 
है ये शब्द कहे गये थे कि “जितने काल तक इन उपबन्धों की आवश्यकता होगी 
उतने काल तक ये जारी रहेंगे।” किंतु इस अनुच्छेद में ये शब्द प्रयुक्त हैं कि 
ये दस वर्ष के पश्चात्‌ जारी नहीं रहेंगे। यदि ये शब्द निकाल दिये जाएं तो मुझे 
संतोष हो जायेगा। मेरे विचार से इस उपबन्ध में वास्तविकता की उपेक्षा की गई 
है। यह निरर्थक है। देशी राज्यों की समस्याओं को हल करने के लिये हम मनमाने 
ढंग से कोई कालावधि केवल इस कारण न रखें कि संविधान में हमने इस आशय 
का एक उपबन्ध रखा है कि दस वर्ष के पश्चात्‌ हमारी शक्ति का अन्त हो जाएगा। 
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इस संशोधन के एक अन्य भाग की ओर भी मैं सभा का ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रांतों के साथ सौतेला व्यवहार क्‍यों 
किया जा रहा हेै। केन्द्र के परिपक्व अनुभव से हम भी लाभ उठाना चाहते हें? 
यह द्वेषपूर्ण विभेद क्‍यों किया जा रहा है? मुझे इस संबंध में असंतोष है। मैं किसी 
प्रान्‍्न विशेष की चर्चा नहीं कर रहा हूं और कोई व्यक्ति यह न समझे कि मैं 
किसी प्रांत के प्रशासन से असंतुष्ट हूं। मैं सामान्य रूप से इस विषय पर बोल 
रहा हूं। मैं प्रांतीय स्वायत्तता की प्रणाली से ही असंतुष्ट हूं। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार से इस विषय पर इस समय विचार विमर्श करने की 
आवश्यकता नहीं है। इस समय हम राज्यों के संबंध में विचार कर रहे हैं। दूसरे 
प्रशत पर हमने इतना विचार विमर्श किया है कि उससे जी ऊब गया है। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में उस संशोधन का निर्देश कर रहा हूं जिसमें मैंने कहा 
है कि “प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित” शब्द निकाल दिये 
जाएं। उस का यह अर्थ है कि यह उपबन्ध सभी प्रांतों को लागू होगा। संभवत: 
मैं इस संशोधन के आशय को स्पष्ट नहीं कर पाया हूं। 


“अध्यक्ष: तब यह अनियमित है। वास्तव में मैंने अपने कागज में यह लिख 
रखा है कि यह अनियमित है। यह इस कारण अनियमित है कि हम इस प्रसंग 
में प्रांतों के प्रश्न पर नहीं बल्कि राज्यों के प्रश्न पर, विचार कर रहे हैं। हम 
प्रांतें के प्रश्न पर विचार कर चुके हें। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, आपका निर्णय शिरोधार्य है। 


*थ्री आर.के. सिधवा (मध्यप्रांत और बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय मैं यह 
प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि; 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 220 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
235-क के खंड () में चाबए पा एथाक्राला एए ]8ए णीशफए5८ 
[70श0965, ८णातवराप्रठट 00 गंगा) 6 50 06 ींश' छपी ८एञगञालार्काला 
5प70]९०९०६० इपला 2लालावाो ण 59०९9) 00967 38 ॥6 ९800॥/ 7989 4'ण7 6 
0 ध76 5580८ ॥॥ ॥5 #थार्थभा [उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ ऐसे 
साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहकर, जेसे कि राष्ट्रपति समय-समय 
पर इस बारे में निकाले, तब तक बनाये रख सकेगा जब तक कि संसद विधि 
द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे]! शब्दों के स्थान पर “शा ग्रालए० 70 ॥6 
भारत -तरर65 ए 6 एांगा कराव ॥9। गा एथशा ण 6 ९25 एण ॥6 एआणा 
[उसके ये बल संघ के सशस्त्र बलों में समाविष्ट हो जायेंगे ओर संघ के 
बलों का भाग हो जायेंगे]” शब्द रखे जाएं।” 


2984 ] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[श्री आर.के. सिधवा] 


श्रीमान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं संशोधन संख्या 252 भी उपस्थित करना 
चाहता हूं। मैंने संशोधन का प्रथम भाग, जो दस वर्ष की कालावधि के संबंध में 
था, निकाल दिया है और मैं उसके केवल द्वितीय भाग को उपस्थित कर रहा 
हूं। वह इस प्रकार हैः 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
306-ख के अन्त में, किंतु उसके परन्तुक के पूर्व, यह प्रविष्ट किया जाये:- 


[)फप्राह ॥6 9था0 एीशा 7९5 35 आ४्वाट्व ]00ा 3॥ 98925 5॥9 ॥00670९८ 
वरा०त4०ए ]895 [0 -९2622९0 2[९०९१ ]0९9 90068 श्ातरा 06 पथ 
गण ॥6 ९ण्रााशारशाला। ए ॥॥5 (णाशॉपा0गा, 


[उक्त दस वर्ष की कालावधि में सब राज्य इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ 
एक वर्ष के भीतर निर्वाचित स्थानीय निकायों को स्थापित करने के संबंध में 
तुरंत ही विधियां प्रयोग में लायेंगे।]' ” 


पहले संशोधन के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि इस समय राज्यों में जो 
सशस्त्र बल हैं वे भारत के मुख्य सेना नायक के नियंत्रण के अधीन होंगे, अर्थात्‌ 
वे भारत के बलों के नियंत्रण के अधीन होंगे। किंतु यह मेरी समझ में नहीं आता 
कि राज्यों में सशस्त्र बल बनाये रखने के लिये विशेष रूप से विभेद क्‍यों किया 
जा रहा है। प्रांतों में सशस्त्र बल नहीं हैं। सभी प्रांतों के अपने आरक्षी बल और 
सशस्त्र आरक्षी बल भी हें; किंतु किसी भी प्रांत में सशस्त्र सैनिक बल नहीं हें। 
इससे पहले जो शासन था उसमें भी कोई सशस्त्र बल नहीं थे और अब भी कोई 
नहीं हैं। निस्संदेह पहले जो शासन था उसमें देशी राज्य सशस्त्र बलों को बनाये 
रखते थे। इसका क्‍या कारण था यह सभी को विदित है। किंतु अब वे प्रातों में 
समाविष्ट हो गये हैं, अथवा पृथक इकाइयां हो गये हैं। अब वे अपने यहां पृथक 
सशस्त्र बलों को क्‍यों बनाये रखें? इसलिये मैं यह चाहता हूं कि राज्यों से सभी 
सशक्त बल हटा दिये जाएं और उन्हें भारत के सशस्त्र बलों में समाविष्ट कर 
दिया जाए। तब वे भारतीय संघ के अधीन होंगे। मेरे विचार से किसी कारण भी 
राज्यों को पृथक सशस्त्र बलों को बनाये रखने का विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। 
इसके कारण कई प्रकार से कलह हो सकता है। भारत सशस्त्र बल मुख्य सेना 
नायक के अधीन होंगे। यदि इन पृथक्‌ सशस्त्र बलों को बिना किसी कारण राज्यों 
में रहने देना है तो आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये? आखिर आरक्षी बल 
तो रहेगा ही। यदि आवश्यकता पड़ी तो भारतीय संघ के सशस्त्र बलों का उपयोग 
किया जा सकता है। इसलिये मुझे आशा है कि मैंने जिस संशोधन को उपस्थित 
किया है उस पर मसौदा-समिति विचार करेगी। इस संशोधन का आशय यह हे 
कि देशी राज्यों के सशस्त्र बल भारतीय संघ के सशस्त्र बलों में समाविष्ट किये 
जाएं और वे भारत के मुख्य सेना नायक के नियंत्रण के अधीन हों। 


जहां तक दूसरे संशोधन का संबंध है, कल माननीय सरदार वललभभाई पटेल 
का जो वक्तव्य श्री मुंशी ने पढ़कर सुनाया था, उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। राजनेतिक 
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मामलों के संबंध में देशी राज्यों में वह स्थिति नहीं है जो प्रांतों में है। यह हम 
सभी को विदित है। मैं किसी देशी राज्य का निवासी की किंतु मैं देशी राज्यों 
में कई जगह गया हूं और कांग्रेस कार्यकर्त्ता मुझे देशी राज्यों में प्रचार कार्य के 
लिये ले जाते रहे हैं। कई देशी राज्यों का जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है उसके 
आधार पर में कह सकता हं कि उनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। वहां कोई भी 
स्थानीय निकाय नहीं है। जब है कच्छ गया तो मैंने देखा कि वहां कोई भी छापाखाना 
नहीं है और जब एक सार्वजनिक सभा में मैंने मत-पत्र-पेटिका तथा मतदान के 
लाभों की चर्चा की तो लोग यह नहीं समझ पाये कि मत-पत्र-पेटिका और गुप्त 
मतदान क्‍या होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों के शासकों ने 
वहां के लोगों को कितने अंधकार में रखा हे। कच्छ में छापाखाना खोलने की आज्ञा 
ही नहीं दी गई। बहुत से देशी राज्यों में, जहां जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ 
मैंने यही दशा पाई। 


में यह नहीं कहता कि सभी राज्यों में यही स्थिति है। जेसा कि कल माननीय 
उपप्रधान मंत्री महोदय ने कहा था, त्रावककोर, मैसूर और कोचीन तथा अन्य राज्यों 
के समान प्रगतिशील राज्य भी हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। ब्रिटिश राज्य-काल 
में भी वहां बहुत सुचारू ढंग से कार्य होता रहा और हममें कुछ भी संदेह नहीं 
है कि वे वास्तव में प्रगतिशील हैं। इस समय में इन राज्यों की चर्चा नहीं कर 
रहा हूं। किंतु बहुत से राज्य प्रतिगामी भी हैं और इस लिये मेरी यह धारणा हे 
कि यह उचित ही है कि दस वर्ष तक उनका प्रशासन केन्द्र के नियंत्रण के 
अधीन रहे। वह नियंत्रण किस प्रकार का होगा? वह नियंत्रण रोक थाम के लिये 
होगा। वे पहले के समान ही कार्य करेंगे किंतु यदि प्रशासन के संबंध में कोई 
असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाए तो केन्र को अवश्य ही अपना मत प्रभाव में 
लाने का अधिकार होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है। हमें यह स्वीकार करना चाहिये 
कि बहुत से राज्यों की दशा दयनीय है। मैं यह अवश्य कहूंगा। मैं आपको बताना 
चाहता हूं कि वहां किसी प्रकार का प्रशासन है ही नहीं। मुझे इन बातों के लिये 
क्षमा किया जाए किंतु तथ्य यह है कि वहां न तो कोई नगरपालिका है और न 
कोई स्थानीय निकाय। जिस राज्य में लोग यह न जानते हों कि स्थानीय निकाय 
क्या होता है और नगरपालिका क्‍या होती है तथा नगरपालिका के क्‍या अधिकार 
होते हैं वहां के बारे में यह समझ में आ सकता हे कि लोगों को राजनैतिक 
प्रशासन चलाने में सफलता होगी या नहीं। इस लिये इन राज्यों की जनता को जिसकी 
जनसंख्या भारत की जन संख्या की एक-तिहाई हे, भातीय संघ में लाकर हमने 
एक बड़ा काम किया हे। हमें इस पर गर्व करना चाहिये कि आज देशी राज्यों 
के दस करोड लोग जो अभी तक दासत्व में पड़े हुए थे, आज स्वतंत्र हो गये 
हैं। जब अंग्रेजों से हमने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो उन्होंने हमसे 
कहा कि देशी राज्यों के दस करोड़ लोगों को स्वतंत्र करने को कोई आवश्यकता 
नहीं है। ब्रिटिश सरकार का यह विचार था कि वे शांति भी स्थापित कर सकते 
हैं और अशांति भी पैदा कर सकते हैं। किंतु हमारे उप-प्रधान मंत्री ने ऐसा जादू 
किया कि ये सामन्तशाही राज्य देश के अन्य भागों के साथ मिला दिये गये। जब 
मैं छोटा था तो मैंने अलादीन और उसकी जादू की लालटेन नाम का एक 
नाटक देखा था किंतु आज हम अलादीन की लालटेन का वास्तविक जा 
देख रहे हैं और हमें इसका गर्व है। इसका उपप्रधान मंत्री महोदय को तो 
है ही किंतु इस पर केवल उन्हीं को नहीं बल्कि हम सभी को गर्व करना चाहिये। 
सरकार की निन्‍्दा करते हुए लोग यह भूल जाते हैं कि दस करोड़ लोगों को 
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दासत्व से मुक्त करके उसने कितना बड़ा कार्य किया हे। डेढ़, वर्ष में ही इन 
लोगों की दासता की बेडियां काटकर फेंक दी गई। इस पर कोई भी राष्ट्र गर्व 
कर सकता है। अंग्रेजों ने जाते समय इस पर नहीं विचार किया कि इन लोगों 
का क्‍या होगा। आज वास्तव में वे किसी जादू से ही मुक्त हुए हें। 


हम पहली मंजिल तक तो हे च गये हैं किंतु हमें दूसरी मंजिल भी तय करनी 
है क्‍योंकि उस का बहुत महत्व है। वह मंजिल इन राज्यों के सुयोग्य शासन की 
है। मेरी अपनी यह धारणा है कि विभिन्‍न प्रांतों के सीमावर्ती राज्य संबंधित प्रांतों 
से मिला दिये जाने चाहिये। सीमावर्ती प्रांतों में समाविष्ट हो जाने से वे राज्य देश 
के प्रगतिशील भागों के अंग हो जायेंगे। कुछ राज्य इस प्रकार समाविष्ट किये गये 
हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है। अन्ततोगत्वा यही व्यवस्था सर्वोत्तम सिद्ध 
होगी किन्तु राजस्थान के समान कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें स्वतंत्र रहना है। आपको 
विदित ही है कि राजस्थान के राज्य राजपूताने में बिखरे हुए हैं, और मेरे विचार 
से, उन पर केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिये। मुझे इसका गर्व है कि राजस्थान महान 
राजस्थान के रूप में परिणत हो गया है। किंतु इसका मुझे खेद भी है कि वहां 
का प्रशासन सुयोग्य ढंग से नहीं चल रहा है। भरतपुर तथा धौलपुर के लोगों की 
इच्छा जानने के लिये जब मुझे नियुक्त किया गया तो, चाहे मेरी अपनी धारणा 
जो भी रही हो, मैंने देखा कि वहां के लोग राजस्थान में ही सम्मिलित होना चाहते 
थे। राज्य-मंत्रणालय ने भी यह संकल्प किया कि उनके राज्यों को राजस्थान में 
ही समाविष्ट किया जायेगा। मुझे राजस्थान के राज्यों से कोई शिकायत नहीं है क्‍योंकि 
राज्यों के प्रशासन के लिये सुयोग्य व्यक्ति नहीं मिलते और इसमें राज्यों का कोई 
दोष नहीं है। उन्हें कभी इसकी शिक्षा ही नहीं दी गई। श्रीमान, यह समझ में 
आ सकता है कि प्रांतों में जो लोग नगरपालिकाओं के सदस्य रहे हैं उन्हें इस 
प्रकार की शिक्षा मिली है। नागरिकों को आधारभूत प्रशासन की शिक्षा सबसे पहले 
नगरपालिकाओं ही में मिलती है। इस लिये, श्रीमान, अपने संशोधन द्वारा मैंने यह 
सुझाव प्रस्तुत किया है कि यद्यपि उन पर नियंत्रण रहेगा किन्तु जेसा कि कल 
माननीय सरदार पटेल ने बताया था, वह आवश्यकता पड़ने पर ही व्यवहार में आयेगा। 
मैं यह चाहता हूं कि इस बीच में समुचित स्थानीय निकाय स्थापित कर दिया जाये 
तथा विधियां पारित की जायें और उन्हें इस संविधान से प्रारम्भ से एक वर्ष के 
भीतर प्रभाव में लाया जाये ताकि लोगों को यह विदित हो जाये कि प्रशासन क्‍या 
होता है, मताधिकार क्‍या होता है, शक्तियां क्या होती हैं तथा अधिकार और 
विशेषाधिकार क्‍या होते हैं, भले ही उन्होंने ये एक सीमित क्षेत्र में, अर्थात्‌ अपने 
नगर या गांव में ही, प्राप्त हों। जब उन्हें यह विदित हो जायेगा कि स्थानीय निकाय 
द्वारा वे अपने छोटे से नगर का स्वयं शासन कर सकते हैं तो वे अपने सारे राज्य 
के लिये भी प्रशासन-व्यवस्था स्थापित कर लेंगे। साथ ही हमें सुयोग्य मंत्री प्राप्त 
हो सकेंगे, जो शासन की बागडोर संभालेंगे और इन राज्यों को प्रांतों के स्तर पर 
लायेंगे। मैंने यह कहा है कि नियंत्रण की व्यवस्था दस वर्ष तक रखी जाये और 
मुझे आशा है कि मेरे इस कथन से राज्यों के मेरे मित्रों को कोई भ्रम नहीं होगा। 
जब हम सब स्वतंत्र हो गए हैं तो यह अच्छा नहीं लगेगा कि वहां पुरानी व्यवस्था 
ही बनी रहे। जब हम पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं तो कुछ नियंत्रण केन्द्र का भी होना 
चाहिये। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि स्थानीय निकायों पर किसी प्रकार 
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का नियंत्रण नहीं होना चाहिये। आज कल सभी स्थानीय निकायों का, नगरपालिकाओं 
का तथा नियमों का शासन कुछ अधिनियमों से होता है और श्रीमान, मैं आपको 
बताना चाहता हूं कि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के निगमों पर स्थानीय सरकारों 
का नियंत्रण रहता है। यदि किसी समय वे यह समझें कि निगम का प्रशासन ठीक 
नहीं हो रहा है तो वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य यही 
है कि आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप किया जायेगा। कलकत्ता निगम में भी यही 
हुआ है। वहां के अधिनियम में यह उपबन्ध है कि यथोचित प्रशासन न होने पर 
सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और जब कलकत्ता निगम का ठीक प्रशासन नहीं 
हो रहा था तो बंगाल की सरकार ने उसे अपने हाथ में लिया। वह निगम बहुत 
बडे निगमों में से एक हे। अध्यक्ष महोदय, आपको विदित ही होगा कि कलकत्ता 
निगम के प्रशासन को सरकार ने अपने नियंत्रण के अधीन रखा है। इसमें कोई 
दोष भी नहीं है क्योंकि अब सरकार अपनी ही सरकार है। स्वतंत्रता प्राप्त करने 
के पूर्व इसे एक दोष समझा जाता था और जब ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार 
का नियंत्रण लगाया था तो मैंने स्वयं संघर्ष किया था। उस समय मैंने कहा था 
कि जब वे यथोचित ढंग से कार्य न करें तो उन्हें अपने कार्य में सुधार करने 
के लिये अवसर किया जाना चाहिये। मेरी अब भी यह धारणा है कि किसी स्थानीय 
निकाय को समाप्त करने के पूर्व सरकार को उसे अपना सुधार करने के लिये 
अवसर देना चाहिये। जब वे किसी प्रकार भी अपना सुधार न करें तब केन्द्र को 
उनका प्रशासन अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसी प्रकार श्रीमान जब राज्यों में 
कोई अव्यवस्था हो तो केन्द्र संबंधित राज्य को चेतावनी दें किंतु यदि वह राज्य 
अपना सुधार न करे तो केन्द्र हस्तक्षेप करे और राज्य का शासन अपने हाथ में 
ले ले। यह उस राज्य के ही नहीं बल्कि सारे देश के हित में होगा। इस लिये 
मेरा निवेदन है कि जो राज्य बहुत पिछडे हुए हैं उनमें तुरन्त ही नगरपालिका की 
विधियां पारित की जायें, ताकि वहां के लोगों को प्रशासन संबंधी उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त 
हो सके। यदि वे तीन वर्ष तक या पांच वर्ष तक पदारूढ़ रहे तो उनकी बहुत उन्नति 
हो सकती है। (विघ्न)। श्रीमान, चूंकि राज्यों में यथोचित प्रशासन न होने पर केन्द्र 
को उन पर नियंत्रण रखना होगा इसलिये संशोधन संख्या 252 में मैंने जो कुछ कहा 
है उस पर मसौदा समिति कृपा करके विचार करे। इन शब्दों के साथ श्रीमान, मैं 
सिफारिश करता हूं कि संशोधन संख्या 246 तथा 252 स्वीकार कर लिये जाएं। 


“प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रातः जनरल): श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव 
उपस्थित करता हूं कि; 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 220 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
235-क के खंड (2) के अन्त में 'क्वाव ॥6 एगंगणा आग 9607 6 ७एथाइ25 
72०र्ण्ण [और संघ उनका खर्च उठायेगा]' शब्द जोड़ दिये जाएं।” 


संशोधन संख्या 220 में कहा गया है किः 


“इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग 3 में 
इस समय उल्लिखित कोई राज्य, जो कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहले सशस्त्र बलों को रखता था, उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ ऐसे 
साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रह कर, जैसे कि राष्ट्रपति समय-समय 
पर इस बारे में निकाले, तब तक बनाये रख सकेगा जब तक कि संसद्‌ विधि 
द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे। 
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(2) कोई ऐसे सशस्त्र बल, जैसे कि इस अनुच्छेद के खंड (॥) में निर्दिष्ट 
है, संघ के सशस्त्र बलों का भाग होंगे।” 


प्रश्न यह उठता है कि खर्च कौन उठायेगा? पहले भाग में यह कहा गया 
है कि जब तक संसद अन्यथा निर्णय न करे, राज्य अपने सशस्त्र बल को स्वयं 
बनाये रखेगा। भाग 2 में कहा गया है कि राज्य का सशस्त्र बल संघ के सशस्त्र 
बलों का भाग होगा। इन दोनों में कुछ अन्तर है। श्रीमान, मेरी अपनी यह धारणा 
है कि उद्देश्य यह है कि बहुत शीघ्र सभी सशस्त्र बल संघ के नियंत्रण के अधीन 
रखे जायेंगे और जब तक संसद इस आशय की विधि पारित न करे तब तक 
वे सब पहले के समान बने रहेंगे। मेरे विचार से, चूंकि वे संघ के सशस्त्र बलों 
के भाग हो जायेंगे, इस लिये उनका खर्च संघ ही उठाये और वे संघ के नियंत्रण 
तथा अनुशासन में रहें। खंड (2) का यही उद्देश्य है। वास्तव में बहुत से राज्य 
इन बलों को नहीं बनाये रख सकेंगे। इस लिये मेरे विचार से भले ही संसद इस 
संबंध में विधि पारित करने में विलम्ब करे किंतु वे सशस्त्र बल संघ के अधीन 
तुरंत ही आ जाने चाहिये और उनका खर्च भी संघ को ही उठाना चाहिये। 


मैंने संशोधन संख्या 303, 304 और 305 की भी सूचना दी है। संशोधन संख्या 
303 अनुच्छेद 274-घघ के सम्बन्ध में है और वह इस प्रकार है: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 223 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घघ में (6 !श<अंतथा। [राष्ट्रपति]' शब्द जहां प्रथम बार आया है वहां 
उसके पश्चात्‌ “5फ्रञुंब्ल ॥0 ॥6 ४एएाएएग ण 6 एथांगाणा [संसद के 
अनुमोदन के अधीन]' शब्द रखे जाएं।” 


अनुच्छेद 274-घघ में कहा गया है कि “इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में 
किसी बात के होते हुए भी ........... राष्ट्रति करार कर सकता है इत्यादि।” मैं 
यह चाहता हूं कि राज्यों से जिन वित्तीयकारों को करने की शक्ति राष्ट्रपति को 
दी जा रही है उनका अनुमोदन संसद करे। इसी कारण मैं इन शब्दों को प्रविष्ट 
करना चाहता हूं। 


इसके अतिरिक्त श्रीमान, अनुच्छेद 274-घघघ में कहा गया है कि “अनुच्छेद 
274-क और 274-ग की कोई बात किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, जिस 
मात्रा तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे, उसके अतिरिक्त, कोई प्रभाव 
नहीं डालेगी। इस पर मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 223 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद, 
274-घघघ में «अंत ॥89 ७9५ ०0० [राष्ट्रपति आदेश द्वारा]! शब्दों के 
स्थान पर ए्वागरंशाला 739 9५ 4499 [संसद विधि द्वारा] शब्द रखे जाएं।” 


संविधान का मसौदा [2989 


मैं यह चाहता हूं कि इस स्थल पर भी “राष्ट्रपति आदेश द्वारा उपबन्धित करे” 
शब्दों के स्थान पर “संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे” शब्द रखे जाएं। इस सम्बन्ध 
में मैं केवल यह तर्क उपस्थित करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के 
सम्बन्ध में शक्ति राष्ट्रपति को अर्थात्‌ मंत्रिमंडल को नहीं देनी चाहिये बल्कि संसद 
को देनी चाहिये। 


इसके अतिरिक्त श्रीमान, अनुच्छेद 306-ख के सम्बन्ध में एक संशोधन हे 
जिसकी बहुत आलोचना हुई है और उसके बारे में माननीय सरदार पटेल ने भी 
एक वक्तव्य दिया है। उनकी व्याख्या के पश्चात्‌ बहुत कुछ आलोचना समाप्त हो 
जाती है किन्तु फिर भी मेरा यह विचार है कि श्रीमान पिल्‍ले का सुझाव एक 
उपयुक्त सुझाव था। हमें राज्यों की गणना परिशिष्टों में करनी चाहिये थी और कुछ 
राज्यों को यह अनुच्छेद लागू न करना चाहिये था। मुझे आशा है कि मैसूर 
त्रावणकोर जैसे राज्यों को यह अनुच्छेद लागू नहीं किया जायेगा और आरम्भ में 
ही राष्ट्रति इस आशय का एक आदेश निकाल देंगे। अनुच्छेद 306-क के सम्बन्ध 
में मेश संशोधन इस प्रकार हे 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
306-ख के परन्तुक में 'शव्ञ्ंत्ला। 739 99 ण0०7” [राष्ट्रपति आदेश द्वारा]! 
शब्दों के स्थान पर '?थांधाथा। 789 9५ ]8५ [संसद विधि द्वारा] शब्द रखे 
जाए।” 


परन्तुक इस प्रकार है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद 
के उपबन्ध आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को लागू नहीं होंगे। इसका यह अर्थ 
है कि जब किसी राज्य को इस संरक्षण में नहीं रखना होगा तो राष्ट्रपति एक 
आदेश निकालेगा मैं यह चाहता हूं कि यह कार्य केवल संसद विधि द्वारा करे। 
यह सम्भव है कि कुछ राज्य यह समझें कि उनके यहां सुयोग्य शासन है और 
उनको यह अनुच्छेद लागू न होना चाहिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वह संसद 
के समक्ष अपना मामला रख सकें और संसद इसे विधि द्वारा करने में समर्थ होनी 
चाहिये। अन्यथा राष्ट्रपति के नियंत्रण से मुक्त होने के लिये उन्हें राष्ट्रपति की 
ही खुशामद करते रहना होगा। मेरे विचार से यदि संसद को यह शक्ति प्राप्त होगी 
तो उन्हें भारत सरकार के राज्य मंत्रणालय का दासत्व स्वीकार नहीं करना होगा। 
इस संशोधन के द्वारा संसद को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो जायेगी और मेरे विचार 
से इसकी आवश्यकता भी है। 


यद्यपि मैंने इस अध्याय के सम्बन्ध में संशोधनों की सचना दी है किन्तु इस 
ऐतिहासिक अवसर पर हमारे नेता माननीय सरदार वलल्‍लभभाई पटेल की जो प्रशंसा 
की गई है उसमें मैं अपना भी योग देना चाहता हूं। मेरे विचार से पिछले दो 
वर्षों में हमारी सरकार ने जितने भी कार्य किये हैं उनमें यह सब से उत्कृष्ट 
है। सरदार पटेल को केवल इस एक कार्य से ही आधुनिक भारत के निर्माताओं 
के बीच सदा के लिये एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो गया है। अंग्रेजों ने पांच सौ 
से अधिक राज्यों को स्थापित करके देश को अनेक पाकिस्तानों में विभाजित किया 
था। माननीय सरदार पटेल की प्रतिभा के कारण तथा राज्य मंत्रणालय के 


2990 ] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[प्रोफेसर शिबव्बन लाल सक्सेना] 


कर्मचारियों के परिश्रम के कारण यह महान कार्य सम्पन्न हुआ है। इस महान कार्य 
के लिये सभा ने सरदार पटेल को जो बधाइयां दी हैं उनमें में अपना भी योग 
देता हूं। मित्रों ने उनकी तुलना बिसमार्क से की है। मेरे विचार से सरदार पटेल 
ने जो कार्य किया है वह बिसमार्क के कार्य से कहीं अधिक महान है। सरदार 
पटेल ने बिना रक्त का एक बूंद भी बहाये हुए एक क्रान्ति पैदा कर दी। मैं 
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे बहुत काल तक जीवित रहें और उन्हें तुरन्त 
ही 05 हो जाये ताकि वे भविष्य में हमारे राष्ट्र को उत्तरोत्तर विजयों को 
प्राप्त कराये। 


(संशोधन संख्या 247, 297 और 298 उपस्थित नहीं किये गये) 
“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 222: डॉ. अम्बेडकर। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं उसे उपस्थित कर चुका हुं। 


*थ्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव (मैसूर राज्य): कल माननीय सरदार पटेल ने 
जो वक्तव्य दिया था तथा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिया उसे दृष्टि 
में रखते हुए मैं संशोधन संख्या 249 को नहीं उपस्थित कर रहा हूं, मैं केवल 
बहस में ही भाग लेना चाहता हूं। 


(संशोधन संख्या 250 उपस्थित नहीं किया गया) 
“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 279। सारंगधर दास। 
*भ्री सारंगधर दास: (उड़ीसा राज्य): अध्यक्ष महोदय......... 


“अध्यक्ष: यह संशोधन अनुच्छेद को निकालने के सम्बन्ध में है। उसे उपस्थित 
करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके सम्बन्ध में बाद में बोल सकते हें। 


*श्री एच.आर. गुरूव रेड्डी: (मैसूर राज्य): सरदार पटेल ने जो आश्वासन 
दिया है उसे दृष्टि में रखते हुए मैं संशोधन संख्या 289 नहीं उपस्थित करना चाहता। 


“अध्यक्ष: प्रोफेसर शिबव्बन लाल सक्सेना, आपने आज प्रात: कुछ संशोधनों की 
सूचना दी थी। 


“प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, नवीन अनुच्छेद 258, 
267-क, 270-क तथा 264-क के सम्बन्ध में संशोधनों की सूचना दी गई है। 


*अध्यक्ष: अनुच्छेद 264-क नहीं उपस्थित किया गया है। 
“प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना: मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 299 में प्रस्तावित अनुच्छेद 258 
के खण्ड (]) के अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जाएं;- 
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मेरा दूसरा संशोधन इस प्रकार है। 


“सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 299 में अनुच्छेद 258 के 
प्रस्तावित खण्ड () के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) की गणना उस खण्ड 
के उपखण्ड (ख), (ग) और (घ) के रूप की जाये और यह उपखण्ड (क) 
के रूप में प्रविष्ट किया जाये;- 


(9)... ॥प९चाणा$ क्ांगराए #णा ण ०076०९०९१ जाती ॥6 एटशााएश ॥ ॥6 (ञाणा 
णा 35528 374 [465 ० $पटी 9965 72]8200 00 9५ ए 6 725 
थआपाश४०९१ ॥ ॥6 एआाणा ॥8; 


[संघ सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में ऐसे राज्यों 
की आस्तियों तथा दायित्वों को संघ में निहित करने के बारे में जो 
प्रश्न उठें उनके;]' ” 


यह दूसरा संशोधन वास्तव में श्री कृष्णमाचारी के संशोधन संख्या 300 से अच्छा 
है। पहले संशोधन के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जब राज्यों से वित्तीय 
विषयों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण करार किये जा रहे हैं तो इस सम्बन्ध में अन्तिम 
प्राधिकार संसद का ही होना चाहिये। इसलिये मैं “उस करार को संसद से अनुमोदित 
कराने के पश्चात्‌” शब्दों को प्रविष्ट करना चाहता हूं। 


अनुच्छेद 267-क के सम्बन्ध में मेरा संशोधन इस प्रकार हैः 


“सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में से प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 267-क निकाल दिया जाये।” 


जब करार में यह उपबन्धित है कि भत्ते पर आय-कर नहीं लगेगा तो इस 
खण्ड की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अनुच्छेद 267-क के सम्बन्ध में मेरा 
दूसरा संशोधन इस प्रकार हे 


“सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 

267-क के खण्ड (2) में कए एकल रण हाल एव्डांव्था [राष्ट्रपति आदेश 

द्वारा।' शब्दों के स्थान पर फए एग्गाधादा 79५ 8४ [संसद विधि द्वारा]! शब्द 

रखे जाएं।” 

इस सम्बन्ध में भी व्यय की मंजूरी अन्त में संसद को ही देनी चाहिये। इसी 
प्रकार मैंने इस परिवर्तन का सुझाव रखा हे। 


नवीन अनुच्छेद 270-क के सम्बन्ध में मेरा संशोधन इस प्रकार हैः 


“सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 302 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
270-क के खण्ड () के अन्त में 'शाव १9एा०ए०१ 5४ एथंशाशा [जिनका 
संसद अनुमोदन करेगी]! शब्द जोड़ दिये जाएं।” 
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[प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना] 


कि यह सम्पत्ति के सम्बन्ध में हे, खण्ड () इस प्रकार हे: 


“इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर संघ सूची में प्रगणित विषयों में से किसी 
से सम्बद्ध जो आस्तियां प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित 
राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले निहित थीं 
वे सब भारत सरकार में निहित होंगी।” 


इसके अन्त में मैं “जिनका संसद अनुमोदन करेगी” जोड़ना चाहता हूं। 


इन सभी संशोधनों का उद्देश्य अन्तिम प्राधिकार संसद को प्राप्त कराना तथा 
उसे बनाये रखना है। मुझे आशा है कि ये संशोधन स्वीकार कर लिये जायेंगे। 


“अध्यक्ष: अब इस अनुच्छेद तथा संशोधनों पर बहस हो सकती हे। श्री सारंगधर 
दास। 


*भ्री बी. दास (उड़ीसा जनरल): श्रीमान, अनुच्छेद 267-क के सम्बन्ध में 
मैंने दो संशोधनों की सूचना दी है। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: 


“सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
267-क के खण्ड (2) के पश्चात्‌ यह नवीन खण्ड जोड़ दिया जाये:- 


(3)... शाला भाए 5प्रा75 ९6 एप्रश्चन्वा220 07 355प्रा20 00 था रिप्रद  $ शि9 
गरशा7908$ 0 7९]90075$ 5पटी 5प्रा75 96 ॥९4९0 35 097 ० [॥9५9 (9परा5९ 
0 38 7९6 0 5. 


[(3) जहां किसी राज्य के शासक के परिवार के लोगों को अथवा सम्बन्धियों 
को कोई राशियां प्रत्याभूत अथवा आश्वासित की गई हों वहां ये राशियां 
निजी थेली का भाग तथा कर-मुक्त समझी जायें।]' ” 


“सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
267-क के खण्ड (]) में 40 थाए ॥72४ [शासक को]' शब्दों के पश्चात्‌ 
507 ॥8 शिएं।ए 70[970०5 [अथवा उसके परिवार के सम्बन्धियों को]! शब्द 
प्रविष्ट किये जायें।” 


अनुच्छेद 267-क का आशय यह है कि शासकों को जो धन दिया जाए वह 
कर-मुक्त हो। 


जब बातचीत चल रही थी तो हममें से अधिकांश लोग यह समझते थे कि 
शासक की माता को तथा परिवार के अन्य लोगों को और मरे हुए शासकों की 
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विधवाओं को जो अनुदान दिये जायेंगे वे आय-कर से तथा अन्य करों से मुक्त 
होंगे। कल रात जब मयूरगंज की महारानी मेरे यहां आईं और उनसे मैंने बातें की 
तो मुझे आश्चर्य हुआ। उन्हें 3,000 रुपये मासिक का भत्ता दिया गया है। दो मास 
तक उन्हें पूरी राशि मिली। उसक पश्चात्‌ अप्रैल से इस राशि से 707 रुपये मासिक 
आय-कर का काट लिया जा रहा है। वह एक स्वर्गीय महाराजा की पत्नी हैं तथा 
एक महाराजा की पुत्री हैं। जब कई राज्यों में आय-कर लगाया ही नहीं गया था 
तो उनसे आय-कर क्‍यों वसूल किया जा रहा है इसका अर्थ यह है कि शासकों 
के बहुत से सम्बन्धियों से जेसे कि शासक की माता से तथा जैसा कि मैं बता 
चुका हूं, शासक के भाईयों की बहुओं से आय-कर वूसल किया जायेगा। कल 
हमारे आदरणीय नेता सरदार बल्‍लभभाई पटेल ने एक उत्कृष्ट भाषण दिया जिसमें 
उन्होंने राज्यों के नागरिकों को सुख-शांति का आश्वासन दिया। मेरे विचार से 
सुख-शान्ति का आश्वासन शासकों के सम्बन्धियों को भी दिया गया है। अनुच्छेद 
267-क के मसौदे के अनुसार निजी थेली आय-कर से मुक्त होगी। भारत के 
कई राज्यों ने आज तक आय-कर दिया ही नहीं है। विशेषत: भूतपूर्व राजाओं के 
परिवारों की महिलाओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनकी 
समझ में नहीं आता है कि उनसे आय-कर क्‍यों लिया जा रहा है और वह भी 
इतना अधिक जैसे 3,000 रु. मासिक में से 707 रूु.। इसमें उत्तर-कर तथा 
अन्य-कर भी सम्मिलित हैं। सम्भवतः इस महारानी के राज्य में आय कर नहीं 
लिया जाता था और यदि वह लिया भी जाता था तो उतना अधिक नहीं लिया 
जाता था जितना कि प्रान्तों में। कल रात तक मुझे यह ज्ञात नहीं था कि नरेशों 
के सम्बन्धियों से, अर्थात्‌ तप राजाओं की माताओं, पत्नियों आदि से इतना अधिक 
आय-कर लिया जा रहा हे। मेरे विचार से निजी थेली वह धन अभिप्रेत है जो 
किसी शासक को अथवा उसके परिवार के लोगों को दिया गया है। इसलिए वह 
धन कर-मुक्त होना चाहिये। यदि शासक के भत्तों की 20 लाख अथवा 25 लाख 
जैसी बड़ी राशि पर आय-कर नहीं लगाया जाता है तो उसके सम्बन्धियों से भारत 
में अधिक से अधिक जितना आय-कर लिया जा सकता है उतना अधिक आय-कर 
क्यों लिया जाता है? यह राज्यों में किसी की समझ में नहीं आता। श्रीमान, यह 
एक दोष रह गया है और इसे दूर कर देना चाहिये। इन राज्यों में जिन लोगों 
को बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त थे उनके उत्पीड़न से कोई लाभ नहीं होगा। यदि 
शासकों को अथवा शासकों के वंशजों को भविष्य में ये विशेषाधिकार देने ही हें 
तो मेरी समझ में नहीं आता कि शासक की माता से अथवा भूतपूर्व महारानी से 
यह आय-कर क्‍यों वसूल किया जा रहा है। मुझे आशा है कि यह दोष दूर कर 
दिया जायेगा। 

*अध्यक्ष॥ अब इस पूरे विषय पर बहस हो सकती है। श्री सारंगधर दास। 

*थ्री सारंगधर दासः अध्यक्ष महोदय, मैंने अनुच्छेद 306-ख निकाल देने के 
सम्बन्ध में एक संशोधन उपस्थित किया था, किन्तु चूंकि अनुच्छेद निकालने के 
प्रस्ताव नहीं उपस्थित किये जा रहे हैं इसलिये मैं इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में 
कुछ शब्द कहना चाहता हूं 

सबसे पहले मेरा निवेदन है कि पांच सौ से अधिक देशी राज्यों को मिलाकर उन्हें 
सात राज्यों में परिणत कर देने के लिये मैं भी माननीय सरदार बल्‍लभभाई पटेल 
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[ श्री सारंगधर दास] 


की प्रशंसा में अपना योग देना चाहता हूं। 947 में मैं अखिल भारतीय देशी राज्य 
प्रजा परिषद्‌ का सदस्य था इस कारण मुझे ज्ञात हुआ था कि यह कितना बड़ा 
कार्य और इसमें कितने खतरे हैं। उस समय मैं यह सोच भी नहीं सकता था 
कि यह कार्य इतने थोड़े काल में सम्पन्न हो जायेगा। इस महान कार्य को सम्पन्न 
करने का सारा श्रेय सरदार बलल्‍लभभाई पटेल तथा राज्य मंत्रणालय को है। मुझे 
यह भी ज्ञात है कि जाड़ों में कुछ आधारभूत विषयों के सम्बन्ध में जब हमने 
संविधान में प्रान्तों तथा राज्यों के विभेद पर आपत्ति की थी तो उन्होंने हमें यह 
आश्वासन दिया था कि बे देशी राज्यों को प्रान्तों के स्तर पर लाने का प्रयास 
कर रहे हैं। उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है। 


अनुच्छेद 306-ख पर मुझे इस कारण आपत्ति है कि हम सर्वत्र लोकतंत्रात्मक 
संस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं--हमने स्वेच्छाचारी शासन का नाश 
किया है और उसके स्थान पर लोकतंत्रात्मक शासन स्थापति किया है। इस अनुच्छेद, 
अर्थात्‌ अनुच्छेद 306-ख द्वारा राज्य मंत्रणालय, अर्थात्‌ भारत सरकार राज्य-संघों पर 
नियंत्रण रख सकेगी। इस प्रकार प्रान्तों और राज्यों में विभेद किया गया है, जिससे 
लोकतंत्रात्मक संस्थाओं के मूल पर ही कुठाराघात होता है। मैं इस सभा में अकेला 
ही हूं। मैं जानता हूं कि यहां देशी राज्यों के जो सदस्य हैं उनमें से अधिकांश 
राज्य-संघों अथवा राज्यों में मंत्री हैं और वे इस अनुच्छेद को पसंद नहीं करते 
हैं। वे नहीं चाहते कि प्रति दिन के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्य भारत सरकार 
के अधीन रहे, किन्तु किसी आदेश के कारण वे नहीं बोल सकते और वे नहीं 
बोलेंगे। इस अनुच्छेद पर मुझे विशेषतः इस कारण आपत्ति है कि केन्द्र से राज्यों 
पर नियंत्रण रखने अथवा उन्हें आदेश देने से नौकरशाही शासन की पूर्णतया स्थापना 
हो जायेगी। कोई प्रतिनिधि सरकार नहीं रह जायेगी। 


जो देशी राज्य प्रान्तों में समाविष्ठ कर दिये गये हैं उनके पिछले डेढ़ वर्ष 
के अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रान्तीय सरकारों ने इन 
राज्यों में प्रशासक बना कर जिन कर्मचारियों को भेजा है उनका कार्य कुछ ऐसा 
रहा है कि वे सनकी राजाओं के उत्तराधिकारी समझे जाने लगे हैं। इन राज्यों के 
जनसाधारण की यही धारणा है। उड़ीसा और मध्यप्रान्त के राज्यों में पिछले वर्ष 
जो भी मनोनीत प्रतिनिधि थे उनकी कोई पूछ ही न थी। लोगों को यह तुरंत ही 
ज्ञात हो गया कि प्रान्तीय सरकारों ने जिन सदस्यों को मनोनीत किया था उनका 
प्रशासन में कोई हक नहीं है। वे नगण्य लोग समझे जाते हैं और जिस प्रकार 
राजाओं के राज में कर्मचारी शासन करते थे उसी प्रकार वे अब भी शासन करते 
हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि प्रान्तों की प्रशासन व्यवस्था में काम सीखे 
हुए जो कर्मचारी इन राज्यों में भेजे जाते हैं, जहां कि कभी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था 
नहीं रही और लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे, वहां वे इस प्रकार कार्य 
करते हैं जैसे कि वे स्वयं शासक हों। सम्भवत: वे यह समझते हैं कि उन्हें कुछ 
काल के लिये राजा होने का अवसर मिल गया है। 


पिछले वर्ष जो बड़े-बड़े राज्य-संघ स्थापित किये गये उन में मुझे ज्ञात है कि 
बहुत से छोटे या बड़े कर्मचारी ठीक कार्य नहीं करते और लोगों को अपनी शिकायतों 
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को सुनाने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। जब राज्य मंत्रणालय अथवा भारत 
सरकार, प्रतिदिन के प्रशासन के सम्बन्ध में आदेश देगी तो स्थिति यह होगी कि 
यद्यपि राज्य-संघों के अपने विधान मंडल होंगे और उन में लोक-निर्वाचित प्रतिनिधि 
होंगे कि किन्तु ये कर्मचारी भारत सरकार के आदेशों का ही पालन करेंगे क्‍योंकि 
प्रतिनिधि कोई ऐसा निर्णय भी कर सकते हैं जो भारत सरकार के निर्णय से भिन्‍न 
हो। प्रतिनिधियों के लिये खामोश रहने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा और 
वे भारत सरकार की इच्छा के अनुसार सब कुछ चलने देंगे। सभी यह समझ 
जायेंगे कि कर्मचारी ही सर्वेसर्वा हैं। जेसा कि कुछ सदस्यों ने कहा हे और सरदार 
वललभभाई पटेल ने भी अपने वक्तव्य में कहा है, राज्यों में लोकतंत्रात्मक परम्परा 
कभी रही नहीं। वहां न स्थानीय मंडलियां हैं न नगरपालिकाएं। मैं जानता हूं कि 
कुछ राज्यों में पुस्तकालय तक नहीं स्थापित किये जा सके और वह इस कारण 
दा] और दीवारों को यह भय रहा कि पुस्तकें पढ़ने से लोग विद्रोही हो 
जायेंगे। 


यह मेरी समझ में आता है किन्तु चूंकि हम अब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित 
करने जा रहे हैं इसलिये मुझे इस पर बहुत आपत्ति है कि प्रान्तों और राज्यों के 
साथ विभिन्‍न प्रकार का व्यवहार किया जाये। प्रान्तों में मंत्रिमंडल स्वायत्तशासी होंगे 
और उनके कार्य में बाहर से हस्तक्षेप नहीं होगा किन्तु राज्य-संघों को तथा मैसूर 
जैसे राज्यों को केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार कार्य करना होगा। मैं जानता हूं 
कि कुछ अपवाद भी किये जायेंगे। वास्तव में कुछ राज्यों के लिये अवश्य ही 
अपवाद करना चाहिये किन्तु यदि मैसूर को स्वायत्तशासी होने की प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
गई और राजस्थान केन्द्र के अधीन ही रहा तो मुझे विश्वास है कि यह सभा 
अनुभव करेगी कि राजस्थान के प्रतिनिधियों की क्‍या भावना होगी। मेरा यह निवेदन 
है कि इस अनुच्छेद द्वारा राज्यों को, अथवा राज्य-संघों को, चाहे जितने समय के 
लिये भी केन्द्र के अधीन रखा जाये, चाहे वह समय दस वर्ष का हो अथवा 
चाहे संसद पन्द्रह या बीस वर्ष की अवधि निश्चित करे, किन्तु उसके कारण प्रशासन 
लोक-प्रतिनिधियों का प्रशासन नहीं रह जायेगा। 


दिखाई यह देता है कि जैसे ब्रिटिश सरकार पिछले पचास या साठ वर्षों में 
हमें लोकतंत्रात्मफ शासन प्रणाली की शिक्षा देना चाहती थी उसी प्रकार हमारी सरकार 
तथा हमारे नेता, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों की निन्दा करते हें; राज्यों के 
लोगों के सम्बन्ध में वही चाल चल रहे हैं। मेरी यह धारणा है कि केन्द्रीय सरकार 
की इस सभा में प्रान्तों के अधिकांश सदस्यों की राज्यों के लोगों के प्रति सौतेली 
मां की सी भावनाएं हैं। समाविष्ट राज्यों के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है 
उससे यह स्पष्ट हो जायेगा। पिछली जनवरी को हमने भारत-शासन अधिनियम के 
सम्बन्ध में इस आशय का एक संशोधन पारित किया कि कुछ राज्य बम्बई, मद्रास, 
मध्य प्रान्त तथा उड़ीसा के प्रान्तों में मिला दिये जायें। उस समय हमें आशा थी 
और कुछ लोगों ने हमें यह आश्वासन भी दिया था कि 935 के अधिनियम द्वारा 
प्रदत्त सीमित मताधिकार के अधीन निर्वाचन होगा किन्तु कोई निर्वाचन नहीं हुआ 
है और मुझे यह निश्चित रूप से विदित है कि कम से कम दो प्रान्तों में प्रान्तीय 
सरकारों ने सरकारी ढंग से सदस्यों को मनोनीत किया है। यह एक दिलचस्प बात 
है कि कांग्रेस समितियों ने भी मनोनयन नहीं किया। यह समझा जा सकता था 
कि चूंकि सरकार कांग्रेस की है इसलिये वह कम से कम कांग्रेस समितियों से 
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[ श्री सारंगधर दास] 


परामर्श करेगी। एक प्रान्त में कांग्रेस समितियों की सिफारिशों को अस्वीकार कर 
दिया गया। एक अन्य प्रान्त में कांग्रेस समितियों से परामर्श किया ही नहीं गया। 
यह समझा जा सकता था कि चूंकि सरकार को कांग्रेस दल चला रहा है इस 
लिये वह कम से कम अपने संगठन से परामर्श करेगा किन्तु यह नहीं किया गया। 
अधिकांश सदस्यों को कर्मचारियों ने ही नियुक्त किया। वे लोकप्रतिनिधि कहे जाते 
हैं। मेरे विचार से उन लोगों को मनोनीत करना जिन्हें आज तक सार्वजनिक जीवन 
में कोई नहीं जानता था अथवा जो राजा का ही साथ देते रहे देशी राज्यों के लोगों 
का अपमान करना है। मैं चाहता हूं कि यद्यपि अब स्वेच्छाचारी शासन को समाप्त 
कर दिया गया हे और सारे भारत में लोकतंत्र हे, और सारे देश का एकीकरण 
हो गया हे, किन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार राज्यों के लोगों को दासत्व में रहने 
देने की मनोवृत्ति दिखा रही हे। 


जहां तक देशी राज्यों के मतदाताओं की बुद्धि का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा 
और मैं यह अपने प्रदेश का अच्छा ज्ञान होने के कारण ही कह रहा हूं-कि 
प्रान्‍्तों के तथा राज्यों के जनसाधारण की बुद्धि तथा जागरूकता में कोई अन्तर नहीं 
है। यदि आप का यह विचार है कि मतदाताओं के अज्ञान के कारण ही इस 
प्रकार के लोग मनोनीत होते हैं और केन्द्र को आदेश देने की आवश्यकता पड़ती 
है तो मेरा निवेदन है कि अपने संविधान में वयस्क मताधिकार के सम्बन्ध में उपबन्ध 
रख कर हम ने गलती की। मेरा निवेदन है कि यदि हमारा लोगों पर विश्वास 
नहीं हे तो हम वयस्क मताधिकार को धीरे-धीरे प्रदान करें। मेरी अपनी यह धारणा 
नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि जब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित कर दी जायेगी 
तो लोग अपनी गलतियों से शिक्षा ग्रहण करेंगे और इस प्रकार लोक-तंत्र का विकास 
होगा। अपने प्रान्‍्त ही के नहीं बल्कि उड़ीसा के राज्यों तथा राजस्थान और मध्य 
भारत के कुछ भागों के अपने अनुभव के आधार पर मैं यह सकता हूं कि यह 
हक , अर्थात्‌ अनुच्छेद 306-ख, एक प्रतिगामी है 248. सरदार पटेल इतने 
काल में इस देश का एकीकरण करने तथा शासन को समाप्त 
करने में समर्थ हुए हैं। इस प्रतिगामी अनुच्छेद 306-ख से उन्होंने तथा राज्य-मंत्रणालय 
ने जो भलाई की है उसका बहुत अश मिट जायेगा। 
मैं आरम्भ में कह चुका हूं कि इस सभा में मैं अकेला ही हूं क्योंकि मैं 
उस दल का नहीं ह जिसका इस सभा में बहुमत है। मैं उस दल मं था किन्तु 
मैंने उसे छोड़ दिया है। इसी कारण मैं इस प्रकार बोल रहा हूं। मैं जो चाहूं स्वतंत्रता 
से यह कहता हूं। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को तथा सरकार को चेतावनी 
देता हूं कि जब तक देशी राज्यों के लोगों के प्रति सौतेली मां का सा व्यवहार 
समाप्त नहीं किया जाता और उन्हें प्रान्‍्तों के लोगों के समान ही कार्य करने नहीं 
दिया जाता, अथवा संविधान के अधीन जिस प्रकार के कार्य करेंगे उस प्रकार उन्हें 
कार्य नहीं करने दिया जाता, अथवा राज्यों के लोगों को वही अधिकार नहीं दिये 
जाते जो प्रान्तों के लोगों को प्राप्त हैं तो मेरे विचार से, लोकतंत्र विकसित नहीं 
होगा। भविष्य में जाने कौन घटनाएं घटित हों। इन राज्य-संघों के मंत्रिमंडलों में 
ही कलह हो सकता हे, किसी भी स्थान पर विस्फोट हो सकता है अर्थात्‌ किसी 
भी दशा में लोकतंत्र विकसित नहीं होगा। 


इसी कारण में इस सभा के माननीय सदस्यों से तथा सरदार वलल्‍लभभाई पटेल 
से भी अपील करता हूं कि यदि इस अनुच्छेद 306-ख को रखने की आवश्यकता 
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ही है तो कम से कम राज्यों को वह लागू न किया जाये। किसी राज्य की सरकार 
के गिर पड़ने पर अनुच्छेद 275, 276 तथा उन अन्य अनुच्छेदों का आश्रय लिया 
जा सकता है, जो प्रान्तों को भी लागू होंगे। वह का च्छेद राज्य-संघों को भी लागू 
किये जा सकते हैं। इसी कारण मेरा यह विचार ड कि अनुच्छेद 306-ख की 
आवश्यकता नहीं है। यदि वह पारित किया गया, क्योंकि मुझे उसे पारित होने पर 
कुछ भी सन्देह नहीं है, तो सरदार बल्‍लभभाई तथा भारत सरकार से मेरी यह 
अपील है कि उसे प्रयोग में न लाया जाये। यदि संघ-सरकारों में से किसी में 
कोई दोष है तो उससे कह सुनकर उसे दूर किया जाये। 


*भ्री के. चेंगलाराय रेड्डी (मैसूर राज्य): अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी प्रसन्नता 
है कि सभा के विचाराधीन जो प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातें 
कहने का अवसर मुझे दिया गया हेै। प्रस्ताव यह है कि संविधान का भाग 6 
जो प्रथम अनुसूची के भाग | में प्रगणित राज्यों को लागू है, उस अनुसूची के 
भाग 3 में प्रगणित राज्यों को भी उनकी स्थिति के अनुसार रूप-भेद कर के तथा 
कुछ बातें छोड़कर लागू किया जाये। मुझे इसकी अत्यंत प्रसन्‍नता है कि जब यह 
सभा अपना कार्य समाप्त करने को थी उस समय यह निर्णय भी किया गया है। 


जब इस सभा ने अपना कार्य आरम्भ किया था तो इस सम्बन्ध में बहुत सन्देह 
था कि भारत डोमीनियन के सभी भागों के लिये एक ही संविधान बनाया जा सकेगा 
या नहीं। उस समय यह समझा गया था और उसे स्वीकार भी किया गया था 
कि जहां तक देशी राज्यों का सम्बन्ध है उनका संविधान उनकी संविधान सभाएं 
ही बनायें। इसी निर्णय के फलस्वरूप कुछ राज्यों में संविधान सभाएं अस्तित्व में 
भी आईं और उन्होंने उनके लिये संविधान बनाने का कार्य भी आरम्भ किया। इस 
प्रसंग में मैसूर राज्य के प्रतिनिधियों ने तथा कुछ अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने 
भी सबके लिये एक ही संविधान बनाने के लिये जो प्रयास किया उसका मैं स्मरण 
कराना चाहता हूं। 


बहुत पहले, अर्थात्‌ 947 में, जब इन राज्यों के प्रतिनिधि इस आदरणीय सभा 
में आये थे तो देशी राज्यों के लिये एक अनुकरणीय संविधान बनाने तथा उसे 
इस संविधान का ही अंग बनाने के उद्देश्य से एक समिति के संगठन के लिये 
बहुत प्रयास किया गया। किन्तु उस समय यह कदम व्यावहारिक नहीं समझा गया 
और हमसे अपने अपने राज्यों के लिये संविधान बनाने के लिये कहा गया। परन्तु 
जब हमने अपना कार्य आरम्भ किया तो हम ने इसका अनुभव किया कि इन 
पृथक संविधानों का भारतीय संविधान के, तथा भारतीय संविधान-सभा के लक्ष्य-सम्बन्धी 
प्रस्ताव के अनुरूप होना परम आवश्यक हे। जब हमें अपने संविधानों को स्वयं 
बनाने की स्वतंत्रता दी गई थी तो उस समय भी हमने यह निर्णय किया था। इसी 
को ध्यान में रखकर मैं इस समय यह निवेदन कर रहा हूं कि देशी राज्यों के 
लिये--कम से कम मैसूर के सम्बन्ध में तो मैं अधिकृत रूप से कह ही सकता 
हू-यह एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह आदरणीय सभा अब इस निर्णय 
को करने जा रही है। 


श्रीमान, इस समय देश जिस स्थिति में पड़ा हुआ है उस का सामना करने 
के लिये हमें बड़ी राजनीतिज्ञता से कार्य करना है, ताकि जिस स्वतन्त्रता को हमने 
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प्राप्त किया है वह सुस्थिर तथा संकटमुक्त हो सके। यह हर काल में अनुभव 
किया गया है कि विभिन्‍न इकाइयों के लिये विभिन्‍न प्रकार के संविधान बनाने 
से उनमें फूट पड़ु॒ जाती है और वे विभिन्न दिशाओं की ओर कदम उठाने लगते 
हैं। अब यह स्वीकार किया गया है कि सभी देशी राज्यों के लिये बहुत कुछ 
समान ही संविधान बनाया जाये और वह प्रान्तों के संविधान के अनुरूप हो। इस 
सम्बन्ध में अगस्त 5, 947 के पश्चातू देशी राज्यों की पेचीदी समस्या को जिस 
प्रकार सुलझाया गया है उसके लिये मैं राज्य मंत्रणालय तथा सरदार पटेल को 
नम्नतापूर्वक बधाई देता हूं। उस समय जिस प्रकार की स्थिति थी उसमें बहुत दुष्टता 
की जा सकती थी और भारत के विघटन के लिये प्रयास किया जा सकता था, 
जिसके फलस्वरूप हमें जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है वह क्षीण हो जाती। यदि इस 
प्रश्न को राजनीतिज्ञता से नहीं सुलझाया गया होता तो भारत के विघटन के लिये 
जो अवसर उपस्थित था वह भारत के लिये उसके स्वातन्त्र के शैशव-काल में 
ही घातक सिद्ध होता। इस लिये इस समस्या को एक अद्भुत ढंग से हल करने 
लिये राज्य मंत्रणालय तथा सरदार पटेल की संसार भर ने जो प्रशंसा की है उसमें 
मैं अपना योग भी देना चाहता हूं। यह ठीक ही दावा किया गया है कि आज 
हमने जो कुछ प्राप्त किया है वह एक रकक्‍तहीन क्रान्ति के फलस्वरूप प्राप्त किया 
है, जिसका उदाहरण संसार के किसी अन्य देश के इतिहास में नहीं मिलता। आज 
हमें इसका गर्व है कि हम एक ऐसा संविधान बना रहे हैं जिसके फलस्वरूप हमें 
आशा है कि भारतीय इतिहास में प्रथम बार एक लोकत्न्त्रात्मक तथा शक्तिशाली 
राष्ट्र का निर्माण होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं, राज्यों के तथा प्रान्तों के लोगों 
के सहयोग से ही इस उद्देश्य की पूर्ति हुई है और भारत के इतिहास में प्रथम 
बार लोगों की सर्वसत्ता पर आधृत लोक-राज अस्तित्व में आ रहा है। इसलिये मुझे 
आशा है कि देश में किसी स्थान पर अथवा किसी राज्य में सभी संघांगों के लिये 
एक ही संविधान बनाने के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं होगा। 


इस सम्बन्ध में इतना कह कर श्रीमान, इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रखे 
गये हैं उनके विवरण के सम्बन्ध में में कुछ कहना चाहता हूँ सभा के सामने 
जो मुख्य प्रस्ताव तथा संशोधनों के मसौदे रखे गये हैं उनसे में सहमत हूं और 
में आशा करता है कि इस सभा में उपस्थित प्रतिनिधियों को जिन में देशी राज्यों 
के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, उन्हें स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 
सामान्यत: स्थिति यह है कि संविधान के भाग 6 में विभिन्‍न प्राधिकारियों के जो 
अधिकार, शक्तियां तथा उत्तरदायित्व रखे गये हैं वही अधिकार, शक्तियां तथा 
उत्तरदायित्व देशी राज्यों के तत्स्थानी प्राधिकारियों के भी रखे गये हैं। कुछ अन्तर 
अवश्य है कि और उसके लिये भी उपबन्ध रखे गये हैं। मूलाधिकारों और नागरिकता 
के अधिकारों के सम्बन्ध में हमेशा यही विचार किया गया कि ये सभी इकाइयों 
में एक समान होंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन प्रदेशों के संविधानों के सम्बन्ध 
में कुछ रूप-भेद करने की आवश्यकता पड़ी है। स्थिति को स्पष्ट करने के लिये 
मैं उसकी कुछ चर्चा करूंगा क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है, “यदि आप 
एक ही संविधान चाहते हैं तो आप रूप-भेद क्‍यों चाहते हैं? आपको भाग 6-क 
की आवश्यकता ही क्‍या हे?” इस प्रश्न का उत्तर मैं आसानी से दे सकता हूं। 


संविधान का मसौदा [2999 


किन्तु कल सरदार पटेल ने इस सम्बन्ध में जो स्पष्ट विस्तृत वक्तव्य दिया हे 
वह इस प्रकार के प्रश्नों का यथोचित उत्तर हे। 


श्रीमान, पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि सम्बन्धित राज्यों के संविधानिक प्रधानों 
के सम्बन्ध में रूप-भेद करने की आवश्यकता पड़ी है। प्रान्तों में संविधानिक प्रधान 
राज्यपाल होगा। देशी राज्यों के इतिहास को तथा उनकी वर्तमान स्थिति को देखते 
हुए उनके लिये एक भिन्‍न प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी। चूंकि भिन्‍न प्रकार 
की व्यवस्था करनी थी इसलिये कुछ रूप भेद करने की आवश्यकता पड़ी और 
सभा के सामने एक संशोधन रखा गया। देशी राज्यों में संविधानिक प्रधान राजप्रमुख 
होगा। यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि चाहे संविधानिक प्रधान को जिस नाम से 
ही कहा जाये, जहां तक उसकी शक्तियों का सम्बन्ध है, वे बिल्कुल वही हें जो 
प्रान्‍्तों के राज्यपालों को प्रदान की गई हैं। इसलिये यद्यपि राजप्रमुख संविधानिक 
प्रधान होगा, उसकी शक्तियां किसी राज्यपाल से न तो कम होंगी और न अधिक। 


इस शब्द की परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हें। यह कहा गया है कि 
“राजप्रमुख” शब्द का यह आशय है कि वह कई राजाओं का प्रमुख होगा, इसलिये 
ऐसे राज्यों के राजाओं के लिये यह काम में नहीं लाया जा सकता जहां एक ही 
राजा है। “राजप्रमुख” शब्द की परिभाषा करने से इस दोष का निवारण हो जायेगा 
और वह परिभाषा यथोचित अवसर पर सभा के सामने रखी जायेगी। विभिन्‍न राज्यों 
में जो विभेद है उसे परिभाषा में स्वीकार किया गया है और यह कहा गया हे 
कि “राजप्रमुख” से अभिप्रेत होगा हैदराबाद का निजाम। जम्मू और काश्मीर तथा 
मैसूर के राज्यों में राजप्रमुख से महाराजा अभिप्रेत होगा किन्तु शर्त यह है कि उन्हें 
इस रूप में संघ का राष्ट्रपति स्वीकार करें। इसमें कोई बात आश्चर्यजनक नहीं 
है। अंग्रेजों के शासन-काल में जो व्यवस्था थी उसके अधीन भी स्वीकृति की शर्त 
थी। अब कोई नई शर्त नहीं रखी जा रही है। यद्यपि राज्यों के संविधानिक प्रधान 
के लिये इससे अच्छा कोई शब्द रखा जा सकता था किन्तु अभी तक जो प्रसंविदायें 
की गईं हैं उनमें इसी शब्द को प्रयोग किया गया है इसलिये “राजप्रमुख” शब्द 
को ही रखा जा रहा है। 


विधायी शक्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है। 
प्रान्‍्तों और देशी राज्यों की विधायी शक्तियां बिल्कुल एक समान होंगी और इसकी 
आवश्यकता नहीं है कि मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ कहूं। 


वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में श्रीमान, मैं केवल एक शब्द कहूंगा। इस सम्बन्ध 
में भी हम जो उपबन्ध रख रहे हैं उनका आधार यह है कि प्रान्तों तथा केन्द्र 
के सम्बन्ध तथा देशी राज्यों और केन्द्र के सम्बन्ध बिल्कुल एक समान हों। जब 
इस सिद्धान्त का अनुसरण किया जायेगा तो इसका अर्थ यह होगा कि देशी राज्यों 
की वित्तीय व्यवस्था बहुत कुछ विश्रृंखल हो जायेगी। पिछले कुछ महीनों से किसी 
ऐसी व्यवस्था को रखने का प्रयास किया जाता रहा है जिससे एकरूपता का सिद्धान्त 
भी व्यवहार में आ जाये और देशी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था भी विश्वृंखल न 
होने पाये। संघीय वित्त-एकीकरण समिति ने, जिस के सभापति सर वी.टी. कृष्णमाचारी 
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थे, इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार किया है और इस सम्बन्ध में लगभग सभी 
राज्यों ने अस्थाई रूप से एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा 
एक निवेदन है। केन्द्र के साथ राज्य जो करार करेंगे उसकी अवधि केवल दस 
वर्ष रखी गई है। मेरा यह अनुरोध है कि दस वर्ष की यह अवधि भी बढ़ा दी 
जाये और पन्द्रह वर्ष की अवधि रखी जाये ताकि संघीय वित्त-विषयक करार के 
फलस्वरूप उन्हें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उसे वे दूर कर सकें। 
सम्बन्धित क्षेत्रों में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और मुझे आशा है कि 
हमारे इस सुझाव पर अधिकारी गम्भीरता से तथा सहानुभूति से विचार करेंगे। 


इसके अतिरिक्त श्रीमान, राज्यों की सीमाओं के पुनर्निश्वयन के सम्बन्ध में, 
कुछ मतभेद रहा है। आरम्भ में इस आदरणीय सभा ने खण्ड (3) को जिस रूप 
में पारित किया था उसके अधीन यह उपबन्ध था कि भाग-] में उल्लिखित प्रान्तों 
की सम्मति ली जायेगी और भाग 3 में उल्लिखित राज्यों की सहमति प्राप्त की 
जायेगी। मैसूर की संविधान सभा का यह मत था कि देशी राज्यों की सीमाओं 
के पुनर्निश्वयन के सम्बन्ध में पहले राज्यों की सहमति प्राप्त की जाये। इसकी 
आवश्यकता नहीं है कि मैं यह बताऊं कि मैसूर की संविधान सभा ने यह निर्णय 
क्यों किया और इस प्रकार की सिफारिश क्‍यों की। इसे ध्यान में रखते हुए कि 
प्रान्‍्तों की केवल सम्मति लेना ही आवश्यक समझा गया है हमारे सामने अब यह 
प्रस्ताव रखा गया है कि राज्यों के सम्बन्ध में भी यही किया जाये और इस विषय 
के सम्बन्ध में भाग | में उल्लिखित प्रान्तों और भाग 3 में उल्लिखित राज्यों में 
विभेद न किया जाये। मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ न कह कर सभा का ध्यान 
सरदार पटेल के कल के वक्तव्य की ओर आकृष्ट करता हूं। उन्होंने निश्चित 
शब्दों में कल कहा कि चाहे राज्यों के विधान मंडलों की सहमति ली जाये अथवा 
प्रान्‍्तों के विधान मंडलों की सम्मति ली जाये, जब कभी सीमाओं के पुनर्निश्चयन 
का प्रश्न उठेगा लोगों की इच्छाओं की उपेक्षा नहीं की जायेगी। उन्होंने यह भी 
कहा कि भारत सरकार तथा संसद सम्बन्धित राज्य की इच्छाओं की भी उपेक्षा 
नहीं करेंगे। इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं इस विषय पर अधिक और 
कुछ नहीं कहना चाहता। 


समान्त करने के पूर्व मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में अपने विचार 
व्यक्त करना चाहता हूं। इस समय जो प्रस्ताव विचाराधीन है उसका उद्देश्य भाग- 
में उल्लिखित प्रान्तों तथा भाग-3 में उल्लिखित राज्यों को समान स्तर पर रखना 
ही है। श्रीमान, इस प्रसंग में सरदार पटेल ने कहा कि प्रस्तावित अनुच्छेद 306-ख 
के सम्बन्ध में “लोग कुछ निराश हुए हैं। उसके सम्बन्ध में” इस सभा में माननीय 
सदस्य विभिन्न मत व्यक्त कर चुके हैं। मैं आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं 
कि अनुच्छेद 306-ख से प्रत्यक्षतः यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा प्रान्तों और 
राज्यों में विभेद किया गया है। इसलिये सम्भवत: यह प्रश्न उठता है कि आखिर 
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यह विभेद क्‍यों किया जा रहा है। यदि उद्देश्य यह है कि प्रान्तों और राज्यों को 
समान स्तर पर रखा जाये तो इस अनुसूची के भाग-3 में उल्लिखित राज्यों को 
अनुच्छेद 306-ख में वर्णित नियंत्रण के अधीन क्‍यों रखा जा रहा हे? यदि मैं 
यह न बताऊं कि जहां तक मैसूर की संविधान सभा का सम्बन्ध है उसने एकमत 
होकर यह सम्मति प्रकट की है कि यह अनुच्छेद मैसूर राज्य को लागू न किया 
जाये तो मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूंगा 


श्रीमान, हम राज्यों के लोग समान संविधान की हमेशा मांग करते रहे हैं और 
उसके लिये आन्दोलन करते रहे हैं ओर यही आशा करते रहे हैं कि प्रान्तों और 
राज्यों के बीच विभेद नहीं किया जायेगा। दिखाई यह देता है कि इस अनुच्छेद 
306-ख द्वारा विभेद किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या को हल करने 
में हमारी हमेशा यही इच्छा रही है कि भारत की सुस्थिरता तथा सुरक्षा पर जरा 
भी आंच न आये। हम प्रत्येक प्रस्ताव पर इसी आधारभूत दृष्टिकोण से विचार करना 
चाहते हैं। यदि राज्य मंत्रणालय की यह धारणा है कि इस समय स्थिति को सुदृढ़ 
बनाने के लिये तथा राज्यों में और अन्यत्र लोकतन्त्र की जड़ों को सींचने के लिये 
इस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है तो मुझे उसकी इस धारणा पर कोई आपत्ति 
नहीं है। किन्तु इसे ध्यान में रखना चाहिये कि यह खण्ड भाग 3 में उल्लिखित 
सभी राज्यों में समान रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। 


इस अवसर पर मैं केवल मैसूर के सम्बन्ध में बोल रहा हूं। पिछली कई 
दशाब्दियों से मैसूर में सुव्यवस्थित प्रशासन रहा है। मैसूर की अपनी स्थाई सेवा 
, जिस पर ही नहीं बल्कि भारत भी गर्व कर सकता हेै। मैसूर में देशी 
राज्यों से ही नहीं बल्कि प्रान्तों से भी पहले 88] में एक लोकतंत्रात्मक 
सभा स्थापित हो गई थी। 907 में विधान परिषद्‌ के नाम से दूसरी सभा अस्तित्व 
में आ गई। इस प्रकार पिछले कई वर्षों से मैसूर के लोगों का लोकतंत्रात्मक संस्थाओं 
से परिचय रहा है। यह सच है कि कार्यपालिका का पूरा प्राधिकार दीवान को ही 
प्राप्त था। किन्तु यह कथन अकाट्य है कि कई वर्षों से मैसूर को लोकतत्त्रात्मक 
संस्थाओं का अनुभव रहा है। 


इसे दृष्टि में रखते हुए यह उचित नहीं होगा कि मैसूर के समान किसी राज्य 
को अनुच्छेद 306-ख के उपबन्ध लागू किये जायें। सरदार पटेल ने इस सभा में 
कृपा करके कल अपने वक्तव्य में कहा कि यह स्पष्ट है कि मैसूर, त्रावणकोर 
तथा कोचीन के राज्यों के सम्बन्ध में, जहां बहुत काल से लोकत्लन्‍त्रात्मक संस्थायें 
अस्तित्व में रही हैं और मंत्री विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी रहे हैं, भिन्‍न प्रकार 
का व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे पूरी आशा है कि अनुसूची के 
भाग-3 में उल्लिखित अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी अनुच्छेद 306-ख द्वारा केन्द्र 
को जो शक्तियां प्रदान की जा रही हैं उन्हें प्रयोग करने कौ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 
हमारे नेताओं की सूझ तथा राजनीतिज्ञता के कारण तथा देशी राज्यों के लोगों के 
सहयोग के कारण आज हमें वह दिन देखने को मिला है जब हम अपने कार्यों 
पर गर्व कर सकते हैं। भले ही यह अनुच्छेद 306-ख संविधान में समाविष्ट कर 
दिया जाये, मुझे आशा है कि भविष्य में केन्द्र को किसी कारण इस अनुच्छेद 
के उपबन्धों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे आशा हैं कि 
यह अनुच्छेद संविधान में एक निष्प्राण अनुच्छेद रहेगा। कम से कम मुझे यह आशा 
तो है ही कि अनुच्छेद 306-ख मैसूर राज्य को नहीं लागू किया जायेगा। 


3002] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[श्री के. चेंगलाराय रेड्डी] 


में सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। कल यह कहा गया था कि राज्यों 
तथा प्रान्तों के लोगों के सहयोग के फलस्वरूप ही हम आज यह निर्णय करने 
में समर्थ हैं। हमें इस पर गर्व है और हमें इस पर हर्ष भी है। में राज्य-मंत्रालय 
को इस कार्य के लिये नमग्रतापूर्वक बधाई दे चुका हूं। किन्तु अभी हमें इससे भी 
बड़ा कार्य सम्पन्न करना है। हम सहयोग से कार्य करते रहें ताकि वास्तविक अर्थ 
में स्वराज्य की स्थापना हो सके। अभी हमें सामाजिक तथा आर्थिक लोकततन्त्र को 
स्थापित करना है। हम अपने राजनैतिक स्वातन्त्रय को तथा अपने संविधान को इस 
प्रकार व्यवहार में लायें कि भारत का सम्मान बहुत ऊंचा हो जाये। मुझे पूरा विश्वास 
है कि भविष्य में भी पहले के समान परिश्रम, सहयोग तथा तल्लीनता का परिचय 
दिया जायेगा और यह संविधान बड़ी सफलता के साथ कार्यान्वित होगा। 


इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि मसौदा समिति ने सभा के समक्ष 
जिन संशोधनों को रखा है उन्हें स्वीकार कर लिया जाये और साथ ही में सम्बन्धित 
अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे यदि किसी राज्य में विशेष स्थिति देखें 
तो इस संविधान के इन उपबन्धों को, जो अभी पारित होने जा रहे हें, प्रयोग में 
लाते समय उस पर विचार करें। 


*थ्री जयनारायण व्यास (संयुक्त राज्य: राजस्थान): अध्यक्ष महोदय, कल हमें 
सरदार वल्‍लभभाई पटेल का उत्कृष्ट वक्तव्य पढ़कर सुनाया गया और हमने कांग्रेस 
के प्रधान डॉ. पट्टाभी सीतारमैय्या का ओजस्वी भाषण भी सुना जिसमें उन्होंने 
सरदार पटेल के वक्तव्य का समर्थन किया और देशी राज्यों के लोगों के लिये 
उन्होंने जो कुछ किया है उसकी सराहना की। हमने कुछ अन्य माननीय सदस्यों 
के भी भाषण सुने, जिनमें श्री सिधवा जी एक थे, जिन्होंने देशी राज्यों के लोगों 
को पिछडे हुए लोग कहा। 


*श्री आर.के. सिधवा:ः मैंने यह नहीं कहा कि सभी देशी राज्य पिछडे हुए 
हैं। 

*थ्री जयनारायण व्यासः मुझे इसकी प्रसन्‍नता है कि वे हमें पिछड़ा हुआ 
नहीं समझते। हम पिछड़े हुए हो सकते हें किन्तु श्रीमान, मैं आपको तथा आपके 
द्वारा भारत सरकार को तथा विशेषतः राज्य-मंत्रणालय को आश्वासन देता हूं कि 
हम कृतज्ञ लोग भी हैं और हम माननीय उप-प्रधानमंत्री, सरदार वललभभाई पटेल 
के कृतज्ञ हैं और हमें यह पूर्णतया विदित है कि 562 देशी राज्यों को सात राज्यों 
में परिणत करके उन्होंने देश का नक्शा ही बदल दिया हे। 


मैं संशोधनों के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं मुख्यतः अनुच्छेद 
306-ख के सम्बन्ध में ही बोलूंगा जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति कह चुका है, ऊपरी 
तौर पर वह अनुच्छेद घृणित प्रतीत होता है और दिखाई यह देता है कि यह देशी 
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राज्यों के लोगों अर्थात राज्यों के प्रशासन पर दस वर्ष तक निगरानी रखने के लिये 
बनाया गया है। किन्तु सरदार वल्‍लभभाई पटेल का वक्तव्य सुनने के पश्चात्‌ इसका 
विरोध करने को जी नहीं चाहता। उन्होंने कई बातों की चर्चा की थी और मैं, 
राज्यों के कार्य का तथा थोड़े समय तक वहां के प्रशासन का अनुभव होने के 
कारण यह कह सकता हूं कि प्रशासकों को अनुभव न हाने के कारण भी इस 
अनुच्छेद को समाविष्ट करने की आवश्यकता समझी गई हे। प्रशासकों के वास्तविक 
तथा काल्पनिक दोषों के कारण तथा अन्य बातों को भी ध्यान में रखकर इस अनुच्छेद 
को रखा गया है। सम्भवत: श्री सिधवा तथा अन्य लोगों को यह विदित न हो 
किन्तु राज्यों में बहुत कुचक्र रचे जाते हैं। राज्यों में सुयोग्य प्रशासक न हो किन्तु 
ऐसे कुचाली लोग होते हैं जैसे और प्रान्तों में नहीं होते और जो कानाफूसी कर 
के अथवा गन्दी चालें चल कर कुचक्र रचते रहते हैं। इस प्रकार के लोग हैं 
और यदि भारत सरकार वहां के प्रशासन को कुचक्रों से मुक्त करना चाहती है 
तो मैं उसे दोष नहीं दे सकता। 


इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राज्यों का इतना शीघ्र एकीकरण 
हुआ है कि बहुत सी बातों पर विचार नहीं किया जा सका हे। पहले से योजना 
बनाई जानी चाहिये थी, किन्तु पहले से योजना बनाने के लिये समय ही नहीं था। 
राज्यों का यह निर्माणकाल है। और अभी उनका पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। इस 
कारण भी विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता है। श्रीमान, मैं भी उन लोगों में से हूं 
जो इसके लिये सहमत हुए थे कि जिन राज्यों में विधान मंडल नहीं हैं वहां यह 
प्रबन्ध तब तक रहे जब तक वहां विधान-मंडल न स्थापित हो जाएं और उसके 
पश्चात्‌ केन्द्र के ये निर्बन्धन अथवा प्रबन्ध अथवा नियंत्रण, समाप्त कर दिये जाएं। 
किन्तु अब इस अवधि को बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है। जैसा कि 
श्री रेड्डी अभी बता चुके हें, मुझे भी यह आशा हे कि राज्यों के प्रशासन पर 
नियंत्रण रखने के लिये इस अवधि का आश्रय नहीं लिया जायेगा। वास्तव में इस 
राज्य के निवासी स्वयं इसके लिये सचेष्ट होंगे कि ये निर्बन्धन तथा नियंत्रण उनको 
लागू न हों। 

राज्यों में कठिनाई यह थी कि राज्यों के लोगों को कभी अवसर ही नहीं 
दिया गया। एक वक्ता महोदय ने बताया कि राज्यों में पुस्तकालय खोलने पर भी 
निर्बन्धन लगाये गये थे। श्रीमान, यह सच है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 
स्कूलों तथा छात्रालयों के खोलने पर भी निर्बन्धन थे। जिन लोगों के प्रदेश में स्कूलों, 
पुस्तकालयों, छात्रावासों के खोलने पर तथा समाचारपत्रों के निकालने तथा उन्हें पढ़ने 
पर निर्बन्धन हों उनके लिये संसार की गतिविधि को समझना बहुत कठिन होता 
है। किन्तु इस पर भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ 
की 927 में स्थापना होने के पश्चात्‌ देशी राज्यों के लोगों में बहुत जागृति दिखाई 
देती है और वे अब वैसे नहीं रह गये हैं जैसे कि 927 के पहले थे। श्रीमान 
यदि वहां के लोगों को अवसर दिया गया तो वे प्रान्तों के लोगों के पीछे नहीं 
रहेंगे। इसके विपरीत मैं समझता हूं कि दस वर्ष के पश्चात्‌ अथवा दस वर्ष के 
पूर्व भी, एक समय ऐसा भी आ सकता है जबकि देशी राज्यों के लोग यह कहेंगे 
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[ श्री जयनारायण व्यास] 


कि कुछ प्रान्त बहुत पिछड़े हुए हैं और उन प्रान्तों पर निर्बन्धन लगाये जाने चाहिये 
न कि उन पर। श्रीमान, ऐसा समय भी आ सकता हे। 


जब लोग साधारणतया सभी राज्यों के पिछड़े हुए होने की चर्चा करते हैं तो 
मुझे दुख होता है। कुछ राज्य पिछड़े हुए हो सकते हैं किन्तु कुछ राज्य कुछ विशेष 
कारणों से पिछड़े हुए हैं और कुछ राज्य तो प्रान्तों से भी अधिक समुन्नत हें। 
उदाहरण के लिये मैसूर के राज्य को लीजिये अथवा त्रावणकोर और कोचीन के 
राज्य को लीजिये। मैं निकटवर्ती अथवा पूर्व में या उत्तर में या दक्षिण में या पश्चिम 
में स्थित प्रान्तों को नहीं बताना चाहता किन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि 
कुछ राज्यों में उनसे कहीं अच्छा प्रशासन है। यदि आप सांस्कृतिक दृष्टि से विचार 
करें तो आपको स्पष्ट हो जायेगा कि कुछ राज्यों में प्रान्तों से कहीं अच्छे सांस्कृतिक 
केन्द्र, इमारतें, आवास-गृह हैं और लोगों के लिये अधिक सुविधायें हें। श्रीमान, मेरे 
अपने राज्य में--जी नहीं श्रीमान, मुझे खेद है, मेरी कमिश्नरी में--जो अब राजस्थान 
का भाग हो गई है बहुत अकाल पड़ते रहते हैं। किन्तु हमने जोधपुर को बंगाल 
नहीं होने दिया। हमने लोगों की रक्षा की, हमने उन पर बहुत धन व्यय किया 
हजारों लाखों रूपया नहीं बल्कि करोड़ों रुपया खर्च किया। जो लोग यह समझते 
हैं कि लोकतंत्र की दृष्टि से हम बहुत समुन्नत नहीं हें उन्हें में यह बताना चाहता 
हूं कि मनुष्यत्व की दृष्टि से देशी राज्य कई प्रान्तों से अधिक समुन्नत रहे हैं, 
और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे 
उस संस्कृति और मनुष्यत्व को बनाये रखेंगे जिन्हें संभवत: प्रान्त भूल गये हें। 


मैं एक दो बातों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देशी राज्यों 
में कुछ सामन्‍्तशाही लोग हैं। जिस कमिश्नरी का मैं रहने वाला हूं वहां 90 प्रतिशत 
भूमि सामन्तशाही जमींदारों की है उनमें से कुछ लोग स्वयं बहुत अच्छे हें किन्तु 
सब बातों को देखते हए मैं यह कह सकता हूं कि राजपूताने की सामन्तशाही राष्ट्र 
के भविष्य के लिये बाधक सिद्ध होगी। मैं सरदार पटेल से प्रार्थना करता हूं कि 
वे इस ओर ध्यान दें और राज्यों पर नियंत्रण लगाते समय वे इन सामन्तशाही लोगों 
पर भी यथोचित नियंत्रण लगायें। 


श्रीमान, मेरा यह भी निवेदन है कि अब नरेशों को नागरिकता के अधिकार 
दिये गये हैं और एक प्रकार से शासनाधिकार उनसे ले लिया गया हे। कुछ मामलों 
में यह नागरिकता का अधिकार लोगों के लिये हानिकर भी हो सकता है। मैं यह 
नहीं कहता कि वे मानुषिक अधिकारों से वंचित किये जाएं किन्तु चूंकि देशी राज्यों 
के प्रशासन पर दस वर्ष तक निर्बन्धन लगाये गये हैं, इसलिये मेरे विचार से नरेशों 
के नागरिकता के अधिकार पर भी निर्बन्धन लगाया जाना चाहिये, अन्यथा अपने 
अधिकारों को स्वतन्त्रता से प्रयोग करने का अवसर मिलने पर वे राज्यों के प्रशासन 
पर एकाधिकार स्थापित करने के लिये सभी साधनों को अपनायेंगे। श्रीमान, मुझे 
आशा हे कि प्रशासनों पर नियंत्रण लगाते समय इस ओर भी ध्यान दिया जायेगा। 


संविधान का मसौदा [3005 


मैं श्री सिधवा के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि देशी राज्यों में प्रशासक 
नहीं मिलते हैं (विध्न)। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि यह सभी राज्यों के 
सम्बन्ध में नहीं कहा गया है बल्कि कुछ राज्यों के सम्बन्ध में ही कहा गया हे। 
मैं यह बता चुका हूं कि कठिनाई यह है कि प्रान्तों में जैसे विधान मण्डल रहे 
हैं ओर लोकतनत्र की परम्परा रही है वेसी देशी राज्यों की नहीं रही हे। मैं 
श्री सिधवा को विश्वास दिलाता हूं कि यदि देशी राज्यों को अवसर दिया गया 
तो वे प्रान्तों से कहीं अच्छे प्रशासकों को जन्म दे सकेंगे। क्या आप महात्मा गांधी 
को भूल गये हैं? यह स्मरण रखिये कि उनका जन्म एक देशी राज्य में हुआ 
था। हम शेख अब्दुल्ला को भी नहीं भूल सकते। जब देश संकट में पड़ा हुआ 
था और जब शत्रु श्रीनगर से केवल चार मील की दूरी पर रह गया था और 
जब सेना श्रीनगर से बाहर चली गई थी तो उन्होंने श्रीनगर की रक्षा की और 
हिन्दुओं की रक्षा की तथा नाम पैदा किया। हम सर एस. विश्वेश्वरय्या जैसे प्रख्यात 
प्रशासक को भी नहीं भूल सकते जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप मैसूर में सुयोग्य 
प्रशासन स्थापित हुआ है। अभी तक हमें अवसर नहीं दिया गया है और अब हम 
यह चाहते हैं कि हमें अवसर दिया जाये। (विघ्न)। हमें अवसर दिया जायेगा क्योंकि 
हम स्वयं अवसर प्राप्त कर सकते हैं। एक काम हमने यह किया है कि हमने 
शासकों की सर्वसत्ता को समाप्त कर दिया है। दूसरी बात यह है कि अब शासक 
वेतन और भत्ते सीधे-सीधे राज्यों से नहीं पायेंगे। वे अपना हिसाब केन्द्र से तय 
करें। इसलिये अब शासकों को राज्यों के प्रशासन में तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था 
में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। यह हमने प्राप्त कर लिया है। अन्य लोगों 
के समान मेरा भी यह विचार है कि नरेशों पर कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता 
है और वह अभी तक नहीं रखा गया है। मुझे विश्वास है कि अब राज्यों में 
विधान-मंडल स्थापित हो जायेंगे तो कई लोग प्रशासक और विधि निर्माता भी हो 
जायेंगे और फिर जिस प्रकार का समय अनुच्छेद 306-ख द्वारा हम पर नियंत्रण 
लगाये जा रहे हैं उस प्रकार नियंत्रण लगाने का अवसर हम सरदार पटेल को नहीं 
देंगे। 

इन शब्दों के साथ मैं उपस्थित किये गये संशोधनों का समान्यत: समर्थन करता 
हूं और माननीय सरदार पटेल ने जो उत्कृष्ट वक्तव्य दिया और जिसके अनुसार 
राज्यों के लोग दस वर्ष से पूर्व भी अपने यहां सुधार कर सकते हैं, उसके लिये 
उन्हें कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य मंत्रालय को एक बार और धन्यवाद 
देता हूं और श्रीमान, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के 
लिये में आपको भी धन्यवाद देता हूं। 


*कंवर जसवंत सिंह (संयुक्त राज्य: राजस्थान): अध्यक्ष महोदय, भाग 6-क 
के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिये आपने मुझे जो अवसर दिया 
है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कल माननीय पटेल ने जो वक्तव्य 
दिया उसके पश्चात्‌ अब राज्यों के प्रतिनिधियों को अधिक कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं रह गई है। इसलिये मैं कुछ बहुत अनावश्यक बातों के सम्बन्ध 
में ही बोलूंगा। 
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पहली बात यह है कि अनुच्छेद 2!-क के खण्ड (4) के उपखण्ड (ख) 
में कहा गया है कि राजप्रमुख अपने आवास-गृह का किराया नहीं देगा। श्रीमान, 
इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि लगभग सभी राज्यों में राजप्रमुखों के अपने 
आवास-गृह हैं और इसलिये किराया देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मसौदा समिति 


इस मसौदे पर अन्तिम रूप से विचार करे तो वह कृपा कर के इस प्रश्न पर 
भी विचार करे। 


खण्ड 0 (ख) के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि उसमें त्रावणकोर-कोचीन 
राज्य के सम्बन्ध में 5 लाख रुपये के लिये उपबन्ध रखा गया है जो देवस्वम्‌ 
निधि में दिया जायेगा। प्रसंविदा में इसका उल्लेख है कि यह धन संघ के खजाने 
से दिया जायेगा। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की राशियां देवस्थान विभाग पर 
व्यय की जाती हैं। मुझे ज्ञात है कि राजस्थान संघ के सम्बन्ध में उदयपुर के 
महाराणा को एक पत्र भेजा गया हे जिस में देवस्थान विभाग के लिये एक बड़ी 
राशि की प्रत्याभूति दी गई है। जब एक राज्य के लिये इस प्रकार की व्यवस्था 
की गई है तो मेरे विचार से इस सम्बन्ध में इस स्थल पर एक उपबन्ध रखना 
चाहिये। 


श्रीमान, जहां तक अनुच्छेद 302-क और अनुच्छेद 267-क का सम्बन्ध है, 
जो देशी राज्यों के शासकों के अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा निजी थैलियों की राशियों 
के सम्बन्ध मैं हे, मुझे उन्हें देखकर बहुत संतोष हुआ। शासकों ने जो सेवायें की 
हैं और जिस देश भक्त से प्रेरित होकर उन्होंने हमारे आदरणीय नेता सरदार पटेल 
का परामर्श स्वीकार किया है उसे दृष्टि में रखकर उनकी प्रतिष्ठा का यथोचित 
ध्यान रखना चाहिये। उन्होंने अपनी शक्ति का तथा अपने राज्यों का इतनी शिष्टता 
के साथ परित्याग कर दिया कि यह सर्वथा उचित है कि संविधान में ही उन्हें 
अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा आय-कर मुक्त निजी थेली की प्रत्याभूति दी जाये। 


अब मैं अनुच्छेद 306-ख का प्रश्न उठाता हूं। श्रीमान, यद्यपि मैं एक देसी 
राज्य का निवासी हूं, परन्तु मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं। कुछ राज्य-संघों 
के लिये तो यह बहुत ही उपयुक्त उपबन्ध है। यह हो सकता है कि त्रावणकोर 
तथा मैसूर के समान समुन्नत राज्यों के लिये इस प्रकार के उपबन्ध की आवश्यकता 
न हो। किन्तु जहां तक मेरे प्रदेश का अर्थात्‌ राजस्थान का सम्बन्ध है, यदि वहां 
के लिये इस प्रकार उपबन्ध नहीं रखा गया तो देश की सुरक्षा किसी समय संकट 
में पड़ सकती हे। में राजस्थान के लिये इस उपबन्ध को इसलिये आवश्यक समझता 
हूं कि वह पाकिस्तान का सीमावर्ती प्रदेश है। पाकिस्तान तथा हमारे देश के बीच 
तनातनी होने के कारण यह आवश्यक है कि सीमा पर चौकसी रहे जिसके लिये 
केन्र के नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होगी। इसके अतरिक्त वहां एक नवीन 
मंत्रिमंडल स्थापित किया गया है, जिसे यद्यपि एक राजनैतिक दल का समर्थन प्राप्त 
है किन्तु उसे राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार का अनुभव बहुत कम हे, और जेसा 
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कि कल सरदार पटेल ने अपने वक्तव्य में कहा था, राज्यों में राजनैतिक संगठनों 
का विभिन्‍न प्रकार का विकास होने के कारण भी इस प्रकार के नियंत्रण की 
आवश्यकता है। 


इस के अतिरिक्त श्रीमान, हमने देखा है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल ने पिछले 
छः: मास में क्‍या कार्य किया है। इस कारण भी हम यह समझते हैं कि इस 
प्रकार के उपबन्ध की आवश्यकता हे। प्रधान मंत्री तथ अन्य मंत्री भी इन स्थानों 
में, अर्थात्‌ भूतपूर्व देशी राज्यों में जाते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वे क्‍या 
करते हैं। वे आते हैं और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देते हैं। वे नरेशों को तथा 
जागीरदारों को गालियां देते हें और प्रचार करते हैं। इसके अतिरिक्त वे कोई सारवान 
कार्य नहीं करते। हमारे आदरणीय नेता सरदार वलल्‍लभभाई पटेल की चेष्टा इसके 
बिल्कुल विपरीत रहती है। कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब उन्होंने देश- 
भक्ति से प्रेरित होकर शक्ति तथा राज्यों का परित्याग करने के लिये नरेशों की 
प्रशंसा न की हो। किन्तु दुर्भाग्य से अनुभव न होने के कारण तथा राजनैतिक सूझ 
और उदारता न होने के कारण, हमारे स्थानीय नेता यह नहीं समझते कि नरेशों 
ने स्वेच्छा से कितना त्याग किया है। वे यह चाहते हैं कि पहले जैसे बिगड़े हुए 
सम्बन्ध थे वैसे ही अब भी रहें। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की मिथ्या धारणा है। वे 
यह समझते हैं कि पहले जैसा नरेश किया करते थे उन्हीं के समान वे भी सज-धज 
के साथ निकलें और अपनी शक्ति का परिचय दें। वे यह समझते हैं कि ऐसा 
करने से वे लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकेंगे और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर 
सकेंगे। 


मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता महोदय पंडित जयनारायण व्यास ने जागीरदारों 
की चर्चा की। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जागीरदार सबसे प्रथम भारतीय 
ही हैं। दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से मैं भी एक जागीरदार हूं। मैं आपको विश्वास 
दिलाता हूं कि यदि राजस्थान तथा अन्य स्थानों के जागीरदारों के प्रश्न को सरदार 
पटेल के समान कोई प्रतिष्ठित नेता सावधानी से हल करे तो, जब नरेशों के प्रश्न 
के समान जटिल प्रश्न हल हो गया है तो इसे भी हल करने में कोई कठिनाई 
नहीं होगी। नरेश और हम लोग, जिनका नरेशों से निकट सम्बन्ध रहा है वैसे ही 
वफादार भारतीय हैं जेसे देश के कोई अन्य लोग। देशभक्ति में हम किसी से 
पीछे नहीं हें और यदि आवश्यकता पड़ने पर देशभक्ति की कभी परख हुई तो 
हम खरे ही उतरेंगे। 


इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हुं। 


*आ्री पी. गोविन्द मेनन (संयुक्त राज्य: त्रावणकोर और कोचीन): अध्यक्ष 
महोदय, देशी राज्यों के सम्बन्ध में भाग 6-क को संविधान में समाविष्ट करने के 
बारे में जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इस 
सम्बन्ध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। 


मेरा निवेदन है कि भाग 6-क के उपबन्‍न्धों के सम्बन्ध में, तथा राज्यों के 
बारे में जो उपबन्ध रखे गये हैं उन पर जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं उनके सम्बन्ध 
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[ श्री पी. गोविन्द मेनन] 


में कल और आज इस सभा में बहुत कुछ कहा गया है। इस विषय के सम्बन्ध 
में बोलने के पूर्व मैं इस सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 
इस उपबन्ध को संविधान में समाविष्ट करने का निश्चय कर के सभा ने एक 
बड़ा कदम उठाया है। जब सभा डॉ. अम्बेडकर के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लेगी तो श्रीमान, एक ऐसी घटना घटित होगी जो भारत के पिछले कुछ वर्षों के 
इतिहास में अद्वितीय होगी। इस सभा ने अभी तक जो कार्य किया है उस पर 
वह गर्व कर सकती है किन्तु मैं उससे पूछता हूं कि यदि संविधान में भाग 6-क 
के समान कोई भाग न होता तो उसका स्वरूप कैसा होता? 


जब भारत को शासन की बागडोर दी गई और इस संविधान सभा से समवेत 
होने के लिये कहा गया तो उस समय प्रान्तों के लिये एक संविधान अर्थात्‌ 935 
का अधिनियम अस्तित्व में था। हमने भारत के भावी संविधान में बहुत कुछ इसी 
अधिनियम के उपबन्धों को उनका अनुकूलन करके, रखा है। इनके अतिरिक्त हमने 
मूलाधिकारों, निदेशक सिद्धान्तों तथा पृथक्‌ निर्वाचन मंडलों के बारे में कुछ नये 
उपबन्धों को रखा है। किन्तु मेरा निवेदन है कि भाग 6-क को समाविष्ट करके 
हम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का, अर्थात्‌ देशी राज्यों का भारत के अवशिष्ट 
भाग में समाविष्ट हो जाने का, उल्लेख कर रहे हैं। 935 के अधिनियम के अधीन 
भारत के लिये एक बेमेल संघ की कल्पना की गई थी और देशी राज्यों का केन्द्र 
से नाता जोड़ने के लिये सम्राट के प्रतिनिधि ने बहुत काल तक नरेशों से बातचीत 
की थी। 939 में युद्ध छिड़ जाने के कारण यह बातचीत समाप्त कर दी गई 
और पुरानी ही शासन-व्यवस्था चलती रही। 946 में मंत्रि-प्रतनिधि मंडल आया 
और उसके पश्चात्‌ स्वातंत्र अधिनियम पारित हुआ और उसके फलस्वरूप देशी 
राज्य एक प्रकार से स्वतन्त्र हो गये। 


इस परिस्थिति में सन्‌ 946 के अन्त में यह संविधान-सभा समवेत हुई और 
मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जब यह पहली बार समवेत हुई तो देशी राज्यों 
के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। इस सभा ने एक बातचीत करने वाली 
समिति नियुक्त की थी। इस सभा ने सबसे पहले जो कार्य किये थे उनमें से 
यह भी एक था। उसने भारतीय नरेशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनसे 
अनुरोध किया कि वे संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजें। जब यह बातचीत 
चल रही थी तो कुछ क्षेत्रों में संविधान-सभा की योजना को ही विनिष्ट करने 
का प्रयास किया जा रहा था। किन्तु हमारे नेताओं की दूरदर्शिता के कारण, देशी 
राज्यों के कुछ राजनीतिज्ञों को दूरदर्शिता के कारण, सारे भारत के लिये संविधान 
बनाने में सहयोग करने की भारत के लागों की आकांक्षा के कारण अप्रैल 947 
में देशी राज्यों के बारह सदस्य इस संविधान सभा के कार्य में भाग लेने के लिये 
आ गये। 


इसके पश्चात्‌ भी देशी राज्यों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। वे अनिश्चित 
स्थिति में पड़े हुए थे। जिन लोगों के पास भारतीय संविधान के उस समय के 
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मसौदे की छपी हुई प्रतियां हैं उन्हें उसके विभिन्‍न अनुच्छेदों को देखने पर ज्ञात 
हो जायेगा कि उस समय यह विचार किया गया था कि देशी राज्य पृथक्‌ ही 
रहेंगे। आप संविधान के मूल मसौदे के कई स्थलों पर भाग-3 में के राज्यों, भाग-] 
में के राज्यों तथा विभिन्‍न करारों का उल्लेख पायेंगे जिन्हें करने पर ही भाग-3 
में के राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकते थे। 947 में यह स्थिति थी। 
उस समय, जैसा कि श्री के.सी. रेड्डी ने बताया है, विभिन्‍न देशी राज्यों में संविधान 
सभाएं अस्तित्व में लाई गई थी और यह सभा जिस प्रक्रिया का अनुसरण कर 
रही थी वही देशी राज्यों की संविधान सभाओं में भी अपनाई गई थी, लक्ष्यसम्बन्धी 
प्रस्ताव पारित किये गये थे, अल्पसंख्यक समितियां मसौदा समितियां आदि नियुक्त 
की गई थीं। 


किन्तु भारत को जब स्वतन्त्रता प्रदान की गई, अथवा जब भारत ने स्वतन्त्रता 
प्राप्त की तो, भारत में तेजी से घटनायें घटित हुईं और भारतीय नेताओं ने उस 
स्थिति का पोषण नहीं किया जो उन्हें शक्ति हस्तान्तरण के दिन दिखाई दी और 
इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इस समय एक समिति अर्थात्‌ राव 
समिति स्थापित की गई जो साधारणतया अनुकरणीय संविधान समिति के नाम से 
कही जाती है। उस समिति को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि वह यह 
बताये कि देशी राज्यों के लिये किस प्रकार का संविधान समुपयुक्त होगा। उस 
समिति में अधिकतर देशी राज्यों के ही सदस्य थे। उस समिति ने यह प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया है कि देशी राज्यों का संविधान यथा-सम्भव प्रान्तों के संविधान के 
अनुरूप ही हो और यह भी कहा कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का सबसे 
अच्छा उपाय यह है कि देशी राज्यों के लिये प्रान्तों के अध्याय में जो रूपभेद 
किये जाएं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के एक पृथक अध्याय में हो। इसी 
सुझाव को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में भाग 6-क को समाविष्ट का करने 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया हे। 


इस अवसर पर मैं देशी राज्यों तथा प्रान्तों के भी कुछ लोगों की एक भ्रान्ति 
को मिटाना चाहता हूं। उन्हें यह भ्रम है कि भारतीय संविधान में देशी राज्यों के 
शासन के सम्बन्ध में एक भाग उच्च पदस्थ लोगों के कहने पर समाविष्ट किया 
जा रहा है और वास्तव में राज्य-मंत्रणालय उसे थोप रहा है और राज्यों के लोग 
विवश होकर उसे स्वीकार कर रहे हैं। में इस सभा में इस अवसर पर यह घोषित 
करना चाहता हूं कि उनका यह विचार गलत है। देशी राज्यों के लोग भारतीय 
स्वातंत्रय-संग्राम के प्रारम्भ से ही प्रान्तों के लोगों के साथ सहयोग करते रहे हें। 
देशी राज्यों में विभिन्‍न संविधान-सभाओं के अस्तित्व में आने का कारण यह था 
कि 946 में मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल ने जो वक्तव्य निकाले उनमें और भारतीय स्वातंत्र्य 
अधिनियम तथा मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल की संविधान सभा की योजना में देशी राज्यों 
के लिये एक भिन्न प्रक्रिया रखी गई थी। में इस अवसर पर उस सभा का स्मरण 
कराता हूं जो 946 में मैसूर में हुई थी। जब कि मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल यहां उपस्थित 
था, जिसमें त्रावणकोर, कोचीन, पुडुकोटाह तथा मैसूर के जन-आन्दोलनों के प्रतिनिधि 
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आये थे। उस सभा में लोक प्रतिनिधियों ने एक मत से यह प्रस्ताव स्वीकार किया 
था कि भारत की संविधान-सभा देशी राज्यों के लिये भी एक संविधान बनाये। 
अर्थात्‌ राज्य-मंत्रणालय के योजना बनाने के पूर्व ही दक्षिण भारत के देशी राज्यों 
के लोक प्रतिनिधि मैसूर में मई, 946 में समवेत हुए और उन्होंने यह निर्णय 
किया कि भारतीय संविधान सभा ही देशी राज्यों के लिये संविधान बनाये। इसके 
पश्चात्‌, जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, राव समिति ने भी, जिसमें अधिकतर 
देशी राज्यों के ही प्रतिनिधि थे यह निर्णय किया कि यह संविधान-सभा ही सारे 
भारत के लिये एक संविधान का निर्माण करे क्‍योंकि यह भारत के लोगों की जिनमें 
देशी राज्यों के लोग भी सम्मिलित हैं इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हेै। 


इस प्रसंग में में उस प्रस्ताव को सुनाना चाहता हूं जिसे त्रावणकोर-कोचीन राज्य 
के विधान मंडल ने पारित किया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित 
प्रतिनिधियों की उस सभा ने इस प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यकता का अनुभव 
किया। वह प्रस्ताव यह था;- 


“त्रावणकोर और कोचीन के संयुक्त राज्य की यह विधान-सभा उसमें सन्निहित 
शक्ति को प्रयोग करते हुए यह संकल्प करती है किः 


(।) त्रावणकोर-कोचीन राज्य भारतीय राज्य-संघ अर्थात्‌ भारत के राज्यों में से 
एक राज्य होगा। 


(2) त्रावणकोर-कोचीन राज्य के लिये एक पृथक संविधान का निर्माण करना 
उस राज्य के लोगों की आकांक्षाओं से और भारतीय संघ के एक संघांग 
के रूप में उस राज्य की स्थिति से असंगत हेै। 


(3) इस राज्य के शासन के सम्बन्ध में संविधान में जो उपबन्ध रखे जाएं 
वे यथा सम्भव उन्हीं उपबन्धों के समान हों जो उन संघांगों के सम्बन्ध 
में हों जो प्रान्‍्त कही जाती हैं; और भारतीय संविधान-सभा द्वारा निर्मित 
भारतीय संविधान इस राज्य को भी लागू होगा।” 


इसे देखने के पश्चात्‌ यह विचार करना निरर्थक है कि देशी राज्यों के लोगों 
की इच्छा इसके अतिरिक्त कुछ और है। उनकी यही इच्छा है कि भारत की संविधान 
सभा देशी राज्यों तथा प्रान्तों दोनों के लिये संविधान बनाये। देशी राज्यों के लोगों 
की हमेशा यही इच्छा रही है कि भारत में एकता हो और भारत सरकार देशी 
राज्यों तथा प्रान्तों दोनों की सरकार हो। 


जब एक बार यह आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता है और यह 
समझ लिया जाता है कि देशी राज्यों के लोगों की यह इच्छा है तो राज्य-मंत्रणालय 
ने पिछले दो या तीन वर्षों में जो कुछ किया है वह तर्कपूर्ण प्रतीत होगा। उनका 
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यह निर्णय है कि केन्द्र की विधायी तथा कार्यपालिका शक्ति का विस्तार देशी राज्यों 
तक होगा, सारे संघ के वित्त का एकीकरण होगा और भारत की संविधान सभा 
देशी राज्यों के संविधान का भी निर्माण करेगी। ये सब बातें इस निर्णय से सुसंगत 
हैं। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस पर भी देशी राज्यों में, तथा प्रान्तों 
में भी, कुछ लोगों को इस सम्बन्ध में भ्रम है। भारत सरकार के प्रभुत्व की उन 
की दुखद स्मृतियां फिर जाग्रत हो उठती हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 
अंग्रेजों के शासनकाल में भारत सरकार का जिस प्रकार का प्रभुत्व था उससे संघ 
सरकार का प्रभुत्व बिल्कुल भिन्‍न होगा। यह आवश्यक है कि संघ सरकार का 
इस प्रकार का प्रभुत्वत हो। 5 अगस्त, 947 के पूर्व देशी राज्यों के लिये भारत 
सरकार एक विदेशी सरकार थी और अंग्रेजों की सर्वसत्ता का प्रतिनिधित्व करती 
थी। इस लिये उन दिनों भारत सरकार जो भी करती थी वह वास्तव में बाहर 
से हस्तक्षेप समझा जाता था। किन्तु इस संविधान के पारित होने पर भारत सरकार 
का स्वरूप ही बदल जायेगा। प्रान्तों के लोगों को यह न समझना चाहिये कि वह 
उन्हीं की सरकार होगी और देशी राज्यों के लोगों को यह न समझना चाहिये कि 
वह किन्हीं और लोगों की सरकार होगी। संविधान में जब कभी और जहां कहीं 
“संसद”, “राष्ट्रपति” और “भारत सरकार” शब्द आये हैं उनके बारे में यही समझना 
चाहिये कि उनसे भारत के लोगों की, जिन में देशी राज्यों के लोग भी सम्मिलित 
हैं, सर्वसत्ता व्यक्त होती है। दूसरे शब्दों में देशी राज्य तथा प्रान्त अपनी सर्वसत्ता 
का एकीकरण करने तथा भारत में अखंड सर्वसत्ता स्थापित करने जा रहे हें। 


5 अगस्त, 947 को यह हुआ कि प्रत्येक देशी राज्य सर्वसत्ताधारी राज्य हो 
गया और देशी राज्यों के नरेश स्वतंत्र हो गये। राज्य-मंत्रालय के पिछले दो या 
तीन वर्षों के प्रयत्तों के फलस्वरूप देशी राज्यों के नरेशों को अंग्रेजों से जो सर्वसत्ता 
और स्वतन्त्रता मिली थी वह भारत के लोगों को, देशी राज्यों के लोगों को, सौंप 
दी गई। इस आधारभूत तथ्य को नहीं भूलना चाहिये। इस वाद-विवाद में एक सदस्य 
के बाद दूसरे सदस्य ने राज्य मंत्रणालय के कार्यक्रम के दोषों को बताया है, किन्तु 
दोष बताते हुए हमें इसका स्मरण नहीं रहा कि राज्य-मंत्रणालय ने पिछले दो वर्षों 
में, अथवा इससे कुछ अधिक काल में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। 
वह कार्य यह है कि उसने देशी राज्यों के नरेशों से अधिक लेकर उसे देशी राज्यों 
के लोगों को सौंप दिया हे। 


श्रीमान, इस तर्क में बहुत सार है कि शक्ति के हस्तान्तरण से तब तक लाभ 
न उठाया जाये जब तक शक्ति हस्तान्तरण के समय जो शर्तें रखी गई थीं उन्हें 
पूरा किया जाये। सरदार पटेल ने अपने वक्तव्य में कल हम से सारे चित्र को, 
अर्थात देशी राज्यों की पूरी योजना को, देखने के लिये प्रार्थना की और मेरे विचार 
से कोई भी तर्कप्रिय व्यक्ति इस पर आपत्ति नहीं करेगा। त्रावणकोर तथा अन्य देशी 
राज्यों के लोग हमेशा से भारत के लोगों की सर्वसत्ता का समर्थन करते रहे हें। 
भारत के लोगों में देशी राज्यों के लोग भी सम्मिलित हें। 


इस कारण आज मैं बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। यह देखकर कि संविधान 
में यह उपबन्ध रख कर हम भारत में एकता स्थापित करने जा रहे हैं और अब 
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देशी राज्यों और प्रांतों में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा मुझे उस आदमी के समान 
हर्ष हो रहा है जिसका जीवन स्वप्न पूरा हो गया हो। एक दो विषयों के सम्बन्ध 
में अन्तर किया गया है और यह सभी को विदित है। जहां प्रान्तों में राज्यपाल 
होंगे वहां देशी राज्यों में राजप्रमुख होंगे। उनके नियुक्ति के ढंग में भी कुछ अन्तर 
है। उनकी उपलब्धियों में भी कुछ अन्तर है। इसके अतिरिक्त हमारे विचाराधीन 
जो है. है उसके अन्तर्गत प्रान्तों और देशी राज्यों के बीच, कोई अन्तर नहीं 
रखा गया हे। 


इस विषय के सम्बन्ध में सामान्यतः इन बातों को कहने के पश्चात्‌ मैं एक 
बात अपने राज्य, अर्थात्‌ त्रावणकोर-कोचीन राज्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं 
प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में श्री के.सी. रेड्डी ने जो कुछ कहा है उससे 
अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता क्‍योंकि उनसे अच्छी तरह मैं कुछ कह 
भी नहीं सकूंगा। सरदार पटेल ने कल अपने वक्तव्य में मैसूर राज्य की तथा 
त्रावणकोर-कोचीन राज्य की चर्चा की थी और कहा था कि उद्देश्य यह नहीं हे 
कि अनुच्छेद 306-ख त्रावणकोर-कोचीन तथा मैसूर के समान थोड़े बहुत समुन्नत 
राज्यों को लागू किया जाये। उस वक्तव्य के लिये मैं सरदार पटेल का आभारी 
हूं। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य में बहुत 
पहले से प्रतिनिधि संस्थाएं रही हैं। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मैं समझता 
हूं कि त्रावणकोर-राज्य में 860 से ही प्रतिनिधि संस्थाएं रही हैं और कोचीन में 
937 से एक प्रकार का उत्तरदाई शासन रहा है। भारत के किसी देशी राज्य अथवा 
प्रान्‍्त में ववस्क मताधिकार को व्यवहार में लाने के पूर्व ही इन दो राज्यों में वह 
व्यवहार में लाया गया है और एक वर्ष हा कोचीन में तथा 6 मास पूर्व त्रावणकोर 
में उसके आधार पर निर्वाचन हुए हैं। विचार से मैं यह ठीक ही कह रहा 
हूं कि त्रावणकोर और कोचीन में भारतीय कांग्रेस तथा उसकी संस्थाओं को पहले 
पहल वयस्क मताधिकार के आधार पर होने वाले निर्वाचन में भाग लेना पड़ा। इस 
आधार पर निर्वाचन होने पर भी त्रावणकोर और कोचीन ने कांग्रेस के उम्मीदवारों 
को विधान-मंडलों के लिये बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचित करके उस संस्था को 
सम्मानित किया। 


इन राज्यों के समुन्तत होने के कारण ही कल सरदार पटेल ने यह कहा कि 
उद्देश्य यह नहीं है कि अनुच्छेद 306-ख के समान कोई उपबन्ध सभी देशी राज्यों 
को समान रूप से 8 किया जाये। इस वक्तव्य से मेरी यह धारणा हुई कि यदि 
अनुसूची के भाग-3 में के सभी राज्य मैसूर और त्रावणकोर-कोचीन के समान समुन्नत 
होते तो सम्भवतः अनुच्छेद 306-ख के समान किसी उपबन्ध को संविधान में 
समाविष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़॒ती। 


मैं एक बात और कह कर समाप्त कर देना चाहता हूं। अनुच्छेद 306-ख के 
सम्बन्ध में देशी राज्यों के लोगों की विभिन्‍न भावनाएं हैं। त्रावणकोर-कोचीन के 
निवासी होने के कारण हमने यह विचार किया कि इसकी आवश्यकता नहीं हे 
और विधान-सभा में हमने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया। किन्तु हम 
केवल त्रावणकोर-कोचीन की ही स्थिति से परिचित हैं। सरदार पटेल तथा राज्य 
मंत्रणालय सभी राज्यों तथा प्रान्तों की स्थिति से परिचित हैं और उनका यह विचार 
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है कि इस प्रकार के उपबन्ध की आवश्यकता है। मतभेद होते हुए भी जब हम 
जो कुछ इस सभा में कहा गया है उसे स्वीकार कर रहे हैं तो वह इस कारण 
कि जिस व्यक्ति को अधिक सूचना तथा अनुभव प्राप्त हो उसी की बात रहनी 
चाहिये। साथ ही, जैसा कि मैं कह चुका हूं, हम इसके लिये आभारी हैं कि राज्यों 
की स्थिति में जो अन्तर है उसे राज्य-मंत्री ने स्वीकार किया है। इन शब्दों के 
साथ श्रीमान, जो संशोधन सभा में उपस्थित किये गये हैं उनका मैं हृदय से समर्थन 
करता हूं। श्रीमान, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 


*भ्री हिम्मत सिंह के. महेश्वरी (सिक्किम और कूच बिहार राज्य): अध्यक्ष 
महोदय यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं सभा के केवल दो तीन मिनट लूंगा और 
केवल उस संशोधन के सम्बन्ध में बोलूंगा, जिसे मेरे माननीय मित्र श्री दास ने 
उपस्थित किया था, और जो कुछ भत्तों पप आय-कर के सम्बन्ध में हे। विचाराधीन 
प्रस्तावों में शासकों की निजी थेली को बनाये रखने और उसे सभी करों से मुक्त 
रखने की प्रत्याभूति दी गई है। किन्तु अन्य भत्तों के सम्बन्ध में यह उन्मुक्ति नहीं 
है। इसका प्रभाव राजमाताओं, भूतपूर्व शासकों की विधवाओं पर पड़ेगा, जिन्हें अपने 
जीवन-काल तक ही भत्ते मिलेंगे। यदि उनके भत्तों से आय कर तथा उत्तर कर 
की राशि घटा दी गई तो उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उन महारानियों 
और रानियों के भत्ते, जिन के पति सौभाग्य से जीवित हों, आय कर से मुक्त 
होंगे और वे शासक की निजी थेली का भाग समझे जायेंगे। यदि दुर्भाग्य से इनमें 
से कोई महिला विधवा हो जाये तो मेरे विचार से उसकी स्थिति पहले के समान 
ही रहेगी और वे अपने लड़कों से भत्ते पाती रहेंगी और ये भत्ते शासक की निजी 
थेली का भाग होने के कारण आय-कर से मुक्त होंगे। इस प्रकार सधवा महारानियों 
और रानियों तथा उन विधवा महारानियों और रानियों के बीच, जिन के पति वर्तमान 
प्रसंविदाओं के अस्तित्व में आने के पूर्व मर गये हों, इन उपबन्धों द्वारा विभेद 
बरता जायेगा। श्रीमान, मेरे विचार से, राजपरिवार की इन महिलाओं के भत्तों की 
तुलना वेतनों से नहीं की जा सकती। ये भत्ते पोषण के लिये हैं। ये महिलाएं पहले 
सुख और सम्पन्नता में जीवन बिताती रही हैं। अब वे यह देखेंगी कि आय कर 
के कारण उनके भत्ते बहुत कम होते जा रहे हैं। सभा को यह विदित है कि 
राष्ट्रपति, राज्यपालों तथा कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोगों के भत्ते आय कर से मुक्त 
किये जाने वाले हैं। केवल उनके वेतनों पर कर लग सकता हे भत्तों पर नहीं। 


इसलिये मैं माननीय उप-प्रधान मंत्री महोदय तथा इस सभा से अपील करता 
! कि वे इस विषय पर स्त्री-सम्मान की दृष्टि से तथा उदारता से विचार करें 

जितने समय तक ये थोड़ी सी अभागिन महिलाएं जीवति रहें उतने समय तक 
उनके जीवन को दुखद न बनायें। कुछ देशी राज्यों में श्रीमान; इन अभागिन महिलाओं 
का जीवन इस समय भी बहुत दुःखद है। अपने पुत्रों से उनके सम्बन्ध बिगड़े 
हुए हैं। यदि उन के भत्तों को बहुम कम किया गया तो वे बहुत दुखी हो जायेंगी। 
क्योंकि वर्तमान शासकों से उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। मुझे आशा 
है कि यह सभा इस पर विचार करेगी और कम से कम विधवाओं को आय 
कर तथा अन्य करों से मुक्त कर देगी। 


“अध्यक्ष: श्री गोकुल लाल असावा। 
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*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास: जनरल): अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये। 
अध्यक्ष: में उन्हें बुला चुका हूं। 


*थ्री गोकुल लाल असावा (संयुक्त राज्य: राजस्थान): अध्यक्ष महोदय, इस 
ऐतिहासिक अवसर पर जब देशी राज्यों के लोगों के इतिहास का एक नवीन अध्याय 
आरम्भ होने जा रहा है, मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सरदार साहिब 
के स्पष्ट तथा विस्तृत वक्तव्य के पश्चात्‌ मेरे विचार से हमें बिना किसी कठिनाई 
अथवा संकोच का अनुभव किये हुए प्रस्तुत संशोधनों को, विशेषतः अनुच्छेद 306-ख 
को, स्वीकार कर लेना चाहिये। मेरे विचार से इस प्रकार के उपबन्धों को संविधान 
में समाविष्ट करने का किसी कारण विरोध नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त 
यद्यपि प्रसंविदा के उपबन्ध में कहा गया है कि राजप्रमुख तथा मंत्रिपरिषद्‌ दोनों 
अपने कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में सामान्यतः भारत सरकार के नियंत्रण के 
अधीन होंगे किन्तु वर्तमान अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल राज्यों की 
सरकारें सामान्य नियंत्रण के अधीन रहेंगी। मेरे विचार से यह एक सुधार हे। 


एक बार और कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। जहां तक मैं इस सभा में तथा 
इसके बाहर कुछ लोगों की भावनाएं समझ पाया हूं, आपकी आज्ञा से मैं यह कहना 
चाहता हूं कि उन्हें पहले और आज भी जिस बात से थोड़ी बहुत चिंता है वह 
सामान्य नियंत्रण का सिद्धान्त नहीं है किन्तु उसे प्रयोग में लाने का ढंग, उपाय 
तथा उस उपाय का विस्तार है। मुझे आशा है कि जिन लोगों पर सामान्य नियंत्रण 
आदि रखने का दायित्व होगा वे इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखेंगे। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि अब 
प्रस्ताव पर मत लिया जाये। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार से अब कोई महोदय नहीं बोलना चाहते। श्री मुंशी, क्‍या 
आप उत्तर देंगे? 


*थ्री के.एम. मुंशी (बम्बई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, सरदार पटेल की विस्तृत 
तथा ओजस्वी विवेचना के पश्चात्‌ अब किसी विस्तृत उत्तर की आवश्यकता नहीं 
रह गई है। मैं केवल एक दो प्रश्नों की चर्चा मात्र करूंगा। पहले मैं अनुच्छेद 
274 घ-घ को उठा रखने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं। कहा गया हे 
कि उस में कुछ पारिभाषिक दोष रह गया है और मसौदा-समिति उस की परीक्षा 
करना चाहती है। जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय मित्र 
श्री सनन्‍्तानम्‌ द्वारा उपस्थित दो संशोधनों को, अर्थात्‌ संशोधन संख्या 276 और 278 
को, स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। इन दो संशोधनों के अतिरिक्त मैं अन्य संशोधनों 
का विरोध करता हूं। उनकी व्याख्या की जा चुकी है और इसकी आवश्यकता नहीं 
है कि सभा इन संशोधनों को स्वीकार करे। 


मैं एक दो विषयों की चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि प्रोफेसर असावा ने 
अभी कहा था अनुच्छेद 306-ख एक बहुत उपयोगी उपबन्ध है और मुझे विश्वास 
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है कि जिन सदस्यों को इस पर आपत्ति थी उन्हें भी अब संतोष हो गया होगा। 
अनुच्छेद 306-ख के सम्बन्ध में जो नीति है उसे अधिकृत रूप से सरदार पटेल 
ने बयान कर दिया है और मेरे विचार से इस बारे में अधिक कुछ कहने की 
आवश्यकता नहीं है। वक्तव्य में यह गया है और मैं स्वतन्त्र रूप से भी यह मत 
प्रकट करता हूं, कि कोई कारण नहीं है कि मैसूर तथा त्रावणकोर कोचीन के संघ 
को अनुच्छेद 306-ख लागू किया जाये, क्योंकि मैं इन राज्यों की स्थिति से परिचित 
हूं। जब तक ये राज्य भूतपूर्व दीवानों से प्राप्त सुस्थिर प्रशासन का परित्याग न 
करें तब तक इस उपबन्ध को लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मुझे 
इस का हर्ष है कि जिस प्रकार वहां का प्रशासन इस समय चल रहा है उसके 
अधीन उस परम्परा की रक्षा होगी। 


अपने मित्र श्री जयनारायण व्यास की केवल दो बातों के सम्बन्ध में मैं बोलना 
चाहता हूं। एक बात उन्होंने यह कही कि देशी राज्यों में सामन्‍्तशाही पर नियंत्रण 
रखना चाहिये। उस पर केवल प्राधिकार-प्रयोग से नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। 
विधि द्वारा, अथवा शक्तिप्रयोग से, उनकी जड़ उखाड़ने से उन पर नियंत्रण नहीं 
रखा जा सकता। देशी राज्यों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित होने से उनका प्रभाव 
तथा उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई हे। किन्तु उन्हें बिल्कुल ही समाप्त नहीं किया 
जा सकता। लोगों को चाहिये कि वे उन सामन्तों को समाज के ही अंग बनाने 
का प्रयास करें। देश की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसके पूर्व यह कहा 
जा सकता था कि “सामन्तों को समाप्त कर देना चाहिये”, किन्तु जो लोग क्रांति 
के पश्चात्‌ भी सुरक्षित हैं वे अन्य लोगों के समान की गणराज्य के नागरिक हें। 
किन्तु लोगों का और विशेषत: प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वे विधि के शासन 
को इस प्रकार स्थापित करें कि सामन्तशाही के सभी अवशेष समाप्त हो जाएं। 
यह तुरन्त ही नहीं किया जा सकता और यदि तुरन्त ही कोई कदम उठाया गया 
तो उसका इन राज्यों के लोकतन्त्र पर, जो इस समय शैशवावस्था ही में हें बड़ा 
बुरा प्रभाव पडेगा। 


उन्होंने दूसरी बात यह कही कि नरेशों को नागरिकता का अधिकार नहीं प्रदान 
करना चाहिये। हमें हमेशा के लिये यह अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिये कि वे 
सभी व्यक्ति, जिनका भारत में जन्म हुआ है भारत के नागरिक हैं। जैसा कि सरदार 
पटेल ने कहा है, इस देश में “रक्तहीन क्रान्ति” हुई है किन्तु उसके द्वारा हम 
विधि-बहिष्कृत लोगों का कोई वर्ग नहीं स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार के 
दृष्टिकोण से इस समस्या का तुरन्त हल होना तो दूर रहा वह सन्तोषजनक ढंग 
से भी हल नहीं हो सकेगी। अब देशी राज्यों में बिल्कुल भिन्‍न राज व्यवस्था स्थापित 
हो गई है और वहां के नवीन वातावरण में अब जनसाधारण को तथा उन लोगों 
को जो अभी तक शासक रहे हैं, घुल-मिल कर रहना है। केवल इस प्रकार ही 
हम इस क्रान्ति को पूर्णया सफल कर सकते हें। 


श्रीमान, मैं अपने मित्र श्री गोविन्द मेनन के इस विचार से सहमत हूं कि यह 
एक ऐतिहासिक अवसर है और उसके कारण मुझे उतनी ही प्रसन्नता है जितनी 
कि उनको है। मुझे स्मरण है कि 947 के आरम्भ में इस सभा में देशी राज्यों 
का प्रतिनिधित्व केवल श्री गोविन्द मेनन ही करते थे। उनका यह विचार था कि 
पुरानी व्यवस्था का समूल अन्त हो जाना चाहिये और देशी राज्यों को अन्य प्रदेशों 
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[श्री के.एम. मुंशी] 


के साथ समाविष्ट कर देना चाहिये। अपने उद्देश्य को फलीभूत होते देख कर उन्हें 
कितनी प्रसन्‍नता हो रही होगी इसका मैं आसानी से अनुभव कर सकता हूं। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। सरदार पटेल की 
प्रतिभा तथा राजनीतिज्ञता के कारण हम सारे भारत का एकीकरण करने में सफल 
हुए हैं (वाह वाह)। पाकिस्तान के पृथक्‌ हो जाने के पश्चात्‌ भी भारत एक विशाल 
देश है और वह इस समय इतना सुगठित तथा संगठित है जितना कि इतिहास 
में पहले कभी नहीं रहा है। अब यह हमारा कर्त्तव्य हे, विशेषत:ः भावी संसद तथा 
भावी भारत सरकार का कर्तव्य है कि वे देश के विभिन्‍न भागों का इस प्रकार 
एकीकरण करें कि हमारा राष्ट्र एक सुगठित तथा सशक्त राष्ट्र हो सके। मुझे इसकी 
प्रसन्‍नता है कि मुगल तथा ब्रिटिश काल के भग्नावशेष इन देशी राज्यों की विभीषिका 
का अन्त हो गया है और अब भारत के सर्वसत्ताधारी लोग उत्तरोत्तर शक्तिसम्पन्न 
होंगे और उन आदर्शों को प्राप्त करेंगे जिनका उन्होंने देश के अनुसरण के लिये 
हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया है। 


*थ्री आर.के. सिधवा: श्रीमान, क्‍या मैं जान सकता हूं कि सशस्त्र बलों को 
संघ के बलों में समाविष्ट करने के सम्बन्ध में मैंने जो संशोधन अर्थात्‌ संशोधन 
संख्या 246 उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में श्री मुंशी को क्‍या कहना हे? 

“अध्यक्ष; क्या आप उस संशोधन को स्वीकार कर हहे हें? 


*थ्री के.एम. मुंशी: में उस संशोधन को स्वीकार नहीं करता। मैं बता चुका 
हूं कि श्री सन्‍्तानम्‌ ने जो दो संशोधन उपस्थित किये हैं उनके अतिरिक्त मैं किसी 
अन्य संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहता। 


*गआ्री आर.के, सिधवाः क्‍या देशी राज्यों के सशस्त्र बल संघीय बलों में 
समाविष्ट नहीं किये जा सकते? 


*थ्री के.एम. मुंशी: यह एक अनुच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया है कि देशी 
राज्यों में जो बल रह गये हैं वे संघीय बलों के भाग समझे जायेंगे। यदि माननीय 
सदस्य 935 के भारत-शासन-अधिनियम की संघ सूची को देखें तो उन्हें ज्ञात 
हो जायेगा कि उसमें एक पृथक शीर्षक इस प्रकार है-“राज्य के सशस्त्र बल”। 
यह प्रविष्टि निकाल दी गई है। अब भारत की केवल एक सेना होगी। वह संघ 
की सेना होगी। अनुच्छेद 246 के अधीन राज्यों में जो सेनाओं की टुकडियां रह 
गई हैं वे संघीय सेना में समाविष्ट हो जायेंगी। किन्तु संगठन आदि की दृष्टि से 
उन्हें पूर्णतया समाविष्ट करने में अभी कुछ समय लगेगा। उस समय तक सभी 
बातों का विनियमन राष्ट्रपति करेंगे। साथ ही यदि संसद इस कार्य को शीघ्र ही 
सम्पन्न करना चाहे तो उसे इसके लिये इस अनुच्छेद द्वारा शक्ति दी गई है। इस 
समय जैसी स्थिति है उसमें उन्हें तुरतत ही समाविष्ट नहीं किया जा सकता हेै। 
उन्हें पूर्णतया समाविष्ट करने में कुछ समय लगेगा। इसी कारण अनुच्छेद 246 का 
इस प्रकार मसौदा तैयार किया गया है। 
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“अध्यक्ष; अब में जो विभिन्न संशोधन उपस्थित किये गये हैं उन पर मत 
लूंगा। मैं जिस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहता हूं वह इस प्रकार हैः मैं 
डॉ. अम्बेडकर द्वारा उपस्थित किये गये प्रत्येक संशोधन को उठाऊंगा और प्रत्येक 
पर अलग मत लेकर उसे निबटा दूंगा। इसके पश्चात्‌ मैं पूरे भाग पर मत लूंगा। 


संशोधन संख्या 27, अर्थात्‌ अनुच्छेद 27-क के सम्बन्ध में कई संशोधन हें। 
पहले दो, संशोधन संख्या 237 और 238 हैं। इन दो संशोधनों को मि. नजीरुद्दीन 
अहमद ने उपस्थित किया था। वे बहुत कुछ मसौदे के सम्बन्ध में हैं। में कह 
नहीं सकता कि वे उन्हें मतदान के लिये प्रस्तुत कराना चाहते हैं या नहीं। वे 
सभा में उपस्थित नहीं हैं। इसलिये मैं उन पर मत लूंगा। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
2]]-क में, ध्रा०क्रा८थांणा5 [रूपभेदों]!' शब्द के स्थान पर “309एभांणाड, 
7700 ८०४०ा॥5 [अनुकूलनों, रूपभेदों]/ शब्द रखे जाएं।” 


सशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2॥7 में, 


(।) प्रस्तावित अनुच्छेद 2!!-क की मद्‌ (3) में “हा 9८ णर००१ [लुप्त 
कर दिये जायेंगे]” शब्दों के स्थान पर “आग 0 १एएए 0 हांड शा 
[इस भाग को लागू नहीं होंगे” शब्द रखे जाएं; 

(2) प्रस्तावित अनुच्छेद 2!!-क की मद (4) के पैरा (क) में ५ ८प5९० 
() [खण्ड (]) में]! शब्दों के पश्चात्‌ पता ॥6 ग्रााठ एगाह 59०लॉी०० 
॥॥ 6 फ्याडा $07०07।८ [इस समय प्रथम अनुसूची में उल्लिखित]' शब्द 
रखे जाएं।” 

संशोधन गिर गया। 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌ (मद्रास: जनरल): मेरे संशोधन संख्या 276 के 
सम्बन्ध में मुझसे श्रीमान, यह कहा गया है कि “राजधानी” शब्द के स्थान पर 
“सरकार का मुख्य स्थान” शब्द रखे जायेंगे। 


*थ्री के.एम. मुंशी: यह एक शाब्दिक संशोधन है जिसे स्वीकार करने के लिये 
मैं तैयार हूं। 

“अध्यक्ष: एक छोटे से परिवर्तन का सुझाव रखा गया है और वह यह है 
कि “राजधानी” शब्द के स्थान पर “सरकार का मुख्य स्थान” शब्द रखे जाएं। 
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मेरे विचार से इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह केवल शाब्दिक परिवर्तन 
है। संशोधन संख्या 276 को श्री मुंशी स्वीकार कर चुके हें। 

प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में प्रस्तावित अनुच्छेद 
2-क की मद (4) के पैरा (ख) के स्थान पर यह रखा जाए:- 


“खण्ड (3) के स्थान पर यह खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्‌:- 


3). एा655 ॥6 ॥95 का5$ 0जशा 7€४6शा९०९ का 6 जवाटाएगे 56३ रण 
(70शद्गाशशा[ ण ॥5 9902, 6 रिक्रुए/भापाता ड4 96 था॥९१ 0 ॥९ 
प्रड52 णएु था णीलगे 7९806९०॥९6 ज्ञातर0प्रा 94गागशा एल, भाव गश८ 
8॥9|] 96 92व0 ॥6 रव[ज्ञाथाप।ता छपी ॥0एथ्याए25 35 ॥6 शिल्घंवला 
]739, 99 2शाल्ावी णा फ्ल्टांब णवलक, १टलागगा€, 


[(3) राजप्रमुख जो जबकि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उसका अपना 
निवास-गृह न हो, तब बिना किराया दिये पदावास के उपयोग का हक 
होगा तथा उसको ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हक होगा जैसे कि 
राष्ट्रति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करें।]' ” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 


“अध्यक्ष: अब हम संशोधन संख्या 287 को उठाते हैं, जिसे श्री गुरुव रेड्डी 
ने उपस्थित किया हे। 


*श्री एच.आर. गुरूव रेड्डी: श्रीमान, मैं इस पर जोर नहीं देता कि उस 
पर मत लिया जाए। 


संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष॥ अब हम संशोधन संख्या 292 को उठाते हें। 


*काका भगवंत राय (पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य-संघ): श्रीमान, मैं अपने 
इस संशोधन को वापस लेना चाहता हूं 


संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में प्रस्तावित अनुच्छेद 
2]]-क की मद (0) के पैरा (क) में "फ्र6 एल्झ्त्ला छएछए एथाशा॥। 0 
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58०८ ४| ०१०7 [राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा]' शब्दों के स्थान पर 
"एवास्‍शाला 09 44ए [संसद विधि द्वारा]! शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 278 के सम्बन्ध में एक संशोधन, अर्थात्‌ संशोधन 
संख्या 293, प्रोफेसर सक्सेना ने उपस्थित किया है। मैं पहले उस पर मत लूंगा। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 0 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 278 में प्रस्तावित अनुच्छेद 97 
के खण्ड () में फाल्यंवलशा। शरीक ०णात्राधांणा जाती ॥० ॥९१|०।६९॥॥॥ ९॥| 
[राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात्‌ राष्ट्रपति]/ शब्दों के स्थान पर 'एश्लाब्ाला 
४७५ 8४ [विधि द्वारा संसद]' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
*अध्यक्ष: संशोधन संख्या 278 को श्री मुंशी स्वीकार कर चुके हें। 
प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में प्रस्तावित अनुच्छेद 
2]]-क की मद ॥3 में उल्लिखित अनुच्छेद 97 के स्थान पर यह रखा 
जाये:- 


“[97., (7) वशछ्ाल ४09॥ 96 9209क्‍0 ॥6 [प5225$ ण ९१० प्लींश)  $भेथ्वा९5, ९९. 
(0पा उप उबभा28 45 ॥49 96 ततंलाएंरत 99. १8०४. 
6 शाल्वांवलशा भीश एणाहइ्प्रॉकांणा शांत ॥6 


॥:९: |] १ ८८॥॥ | ३॥ है 


(2) >> [प्र586 आग] 96 थाध्रा९व 00 पतला भी०ज्रशाए25 भाव 00 
5पघती 7श॥5 वा 7659९९० एस 03ए९ ए 408९९९ 70 9शाड07 85 
]799 407 6 00 ॥6 96 6687॥)॥766 9ए४ 0 प्राव९/ [8ए 7906 
799 ?ग्ञाभा।लशा। ॥0, प्रा] 50 0ठ560772९0, 00 छप्टा ॥॥079025 
भाव गरश85 3$ 939 96 6ठ50))स्‍०06 99 ॥6 /6€॥8080आ॥। की ०णा- 
5प्रॉधाण] शांत ॥6 रिवुंएाभापातिा: 


श0जणं१606 90 ॥7थागरश ॥6 ॥07्या225 एण ३ [प5286 ॥07 #5 79॥9 ॥॥ 
7९59९०० 0णए |63५४९ एस _0$8९९6 0 कथाआंणा ड4॥ 96 ए्वा26 (0 ॥#8$ 


559वएथ926 भीश' 5 300णा[क!ाशा, 
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[ अध्यक्ष 


[97. () प्रत्येक उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे न्यायाधीशों के 
वेतन दिये जायेंगे जैसे कि राजप्रमुख से परामर्श पतन इत्यादि 
के पश्चातू राष्ट्रपति निर्धारित करे। 


(2) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों के, तथा अनुपस्थिति छुट्टी के 
और निवृत्ति वेतनों के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का जैसे संसद्‌ 
निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय-समय पर निर्धारित किये 
जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे 
भत्तों और अधिकारों का, जैसे कि राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात्‌ 
राष्ट्रपति निर्धारित करे, हक होगा; 


परन्तु न तो न्यायाधीश के भत्ते और न उसके अनुपस्थिति-छुट्टी 
या निवृत्ति-वेतन-विषयक उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के 
पश्चात्‌ उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।]! ” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 220 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
235-क के खण्ड () में गा ज़्ायाब्राला 9ए ]॥ए णीाल'ज़ांडट छा0एं१९5 
[जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे]' शब्दों के स्थान 
पर प्रा हाल शल्ञ्रतला 797 एव ०॥०४ा5० ए0शं१९५ [जब तक कि राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे]' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में प्रस्तावित अनुच्छेद 
2]]-क की मद (3) में उल्लिखित अनुच्छेद 97 से 'क्वील' टणापरगराभांगणा 
जात ता रिथ्ांगथापता [राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात्‌]' शब्द निकाल दिये 
जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


*श्री आर.के. सिधवा: मैं अपना संशोधन अर्थात्‌ संशोधन संख्या 246, वापस 
लेना चाहता हूं। 


संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। 


संविधान का मसौदा [302] 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 220 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
235-क के खण्ड (2) के अन्त में “भाव 6 एग्रांणा भागी 9० ॥० >एथाइ25 
'लर्ण्ण [और संघ उनका खर्च उठायेगा]' शब्द जोड़ दिये जायें।” 

संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 237 निकाल दिया जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 237 संविधान से निकाल दिया गया। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 223 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घघघ में ॥शअंतला ॥39 ७9५ ०0७ [राष्ट्रपति आदेश द्वारा]! शब्दों के 
स्थान पर एथ्वागरंशाश 7897 ७9५ ]49 [संसद विधि द्वारा]! शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, अनुच्छेद 274 घघ उठा रखा जाये और 
उस पर किसी दूसरे दिन विचार किया जाये। 


*अध्यक्ष: अब मैं अनुच्छेद 302-क पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 302 के पश्चात्‌ यह नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये, अर्थात्‌:-- 


४3020, कया ॥6 >लटांडट एाी 6 फुल णएा [रांग्ञा5 थात एांज्ञी०8०5 

एश्ञाशालशा। 0ा रण 6 [एशांडरवापार एणा 3 जधवाट 00..." रिप्रोष्ठा3 री वातवींशा 
प्रा [98 ता वी वीर वालाल॑ंडल रण पाल छलटपरएट. टिक: 
790 एी ग€ छांजा ता एण 8 9902०, १706 72229 5४॥93 96 ॥90 ॥0 ॥6 
श्पकाधाह2ट णा 855प्राक्ाएटट शाला प्रावद्ा थाए छप्रला 00एछाक्षा। णा बशाण्टालशा 
38 75$ र्शलारत 60 का भाएांल 2673 ० कांड एगाशॉपाण शा 76596९० 0 
(6 ए9लशइणावां गरशा5, शं62९४ भाव त॒शा6$ ण ॥6 रिप्रील ण था गावीधा 
996. 


3022] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 
[ अध्यक्ष ] 

देशी राज्यों के शासकों के [302-क. संसद की या किसी राज्य के विधान-मण्डल 

अधिकार और विशेषाधिका। की विधि बनाने की शक्ति के प्रयोग में, अथवा संघ या 

किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, देशी 

राज्य के शासक के वैयक्तिक अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के विषय में 


ऐसी प्रसंविदा या करार के अधीन, जैसा कि इस संविधान के अनुच्छेद 267-क 
में निर्दिष्ट है, दी गई प्रत्याभूति या आश्वासन का सम्यक्‌ ध्यान रखा जायेगा।]' ” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 302-क संविधान का अंग बना लिया गया। 


“अध्यक्ष: अब में अनुच्छेद 306-ख के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किये 
गये हैं उन पर मत लूंगा। संशोधन संख्या 25] का भाग (2) उपस्थित नहीं किया 
जा सकता क्‍योंकि वह अनियमित हे। प्रस्ताव यह है कि; 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
306-ख में से-'तप्रगराहु 4 एथगा04 ला एट्थ्ा3 गणा। ॥2९ ८णराालाट्शाला 
वीलार्ण णा तफ्गाए 5पला [ग्राशल 0 आाणालः छएथा0१ 35 ए्याक्ााशा 799 0५ 
]9ए [70शा96 ॥ 7259०० ण ॥५ $9० [इसके प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि 
के भीतर अथवा किसी ऐसी दीर्घतर या अल्पतर कालावधि के भीतर जिसे 
राज्य के बारे में संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे]' शब्द निकाल दिये जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


*थ्री आर.के. सिधवाः मैं अपना संशोधन, अर्थात्‌ संशोधन संख्या 252, वापस 
लेना चाहता हूं। 


संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 225 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
306-ख के परन्तुक में ॥श्छांत्या। 787 99 ०9० [राष्ट्रपति आदेश द्वारा]! 
शब्दों के स्थान पर 'एथ्ाांगाथा। 789 59५9 4७ [संसद विधि द्वारा]' शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 299 के सम्बन्ध में कुछ संशोधन हें। मैं प्रोफेसर 
शिब्बन लाल सक्सेना के पहले संशोधन पर मत लेता हूं 


संविधान का मसौदा [3023 


प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 299 में प्रस्तावित अनुच्छेद 258 
खण्ड (]) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें:-.- 


बववींटा गीता बष्ठा्टागाथा ॥85 960 ॥एए70००१ ७५ ?श्वंशाशा [उस करार को 
संसद से अनुमोदित कराने के पश्चात्‌]! ” 


“अध्यक्ष: अब में प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना के दूसरे संशोधन पर मत 
लूंगा, जिस का आशय मेरे विचार से वही है जो श्री वी.टी. कृष्णमाचारी के संशोधन 
संख्या 300 का हे। 


प्रस्ताव यह है कि; 


“सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 299 में अनुच्छेद 258 के 
प्रस्तावित खण्ड () के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) की गणना उस खण्ड 
के उपखण्ड (ख), (ग) और (घ) के रूप में की जाये और यह उपखण्ड 
(क) के रूप में प्रविष्ट किया जाये;- 


(9) वृष९ज्ञाणा5$ बाएं #णा ण' 2ण0॥०९2९१ जाती ॥6 एटशाए ॥ ॥6 एफआाणा 
णएा 35523 374 ॥90॥॥65$ ण पटरी 8985 70[820 0 9 0 ॥6 ॥4- 
(25 शाप्रायश०व व 6 एंणा [/8; [संघ-सूची में प्रगणित विषयों 
में से किसी के सम्बन्ध में ऐसे राज्यों की आस्तियों तथा दायित्वों को 
संघ में निहित करने के बारे में जो प्रश्न उठें उनके;]' ” 


संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 267-क के सम्बन्ध में प्रोफेसर शिब्बन 
लाल सक्सेना के नाम से दो संशोधन हैं। मैं पहले संशोधन पर मत लूंगा। वास्तव 
में वह संशोधन नहीं है बल्कि एक खण्ड को निकालने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव 
यह है किः 


“सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में से प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 267-क निकाल दिया जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: अब मैं दूसरे संशोधन पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह है किः 


“सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
267-क के खण्ड 2 में कर णकठा ० 6 अंक [राष्ट्रपति आदेश द्वारा] 
शब्दों के स्थान पर फए एथाांशाशा 9५ ]49 [संसद विधि द्वारा]' शब्द रखे 
जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


3024 ] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 
“अध्यक्ष: अब मैं श्री बी. दास के संशोधनों पर मत लूंगा। 
प्रस्ताव यह है किः 


“सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन 30 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
267-क के खण्ड (2) के पश्चात्‌ यह नवीन खण्ड जोड़ दिया जाये:- 


(3). फशाला6 भा 5प्रा75 ९ छप्रध्चञभा2९60 0 355प्रा20 00 9 प्र $ शि79 
गराश्ा7श'$ ता 72] 4705 5प्टा 5प्रा75 068 ॥2९4९९ 35 था ० [॥५9 9प/$८ 
भात 35 86 0 85. 


(3) जहां किसी राज्य के शासक के परिवार के लोगों को अथवा संबंधियों 
को कोई राशियां प्रत्याभूत अथवा आश्वासित की गई हों वहां ये राशियां 
निजी थेली का भाग तथा कर-मुक्त समझी जायें।]! ” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
267-क के खण्ड (]) में 40 थाए 770 [शासक को]' शब्दों के पश्चात्‌ 
507 ॥5 शिएं।ए 70]9705 [अथवा उसके परिवार के सम्बन्धियों को]! शब्द 
प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: अब प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 270-क के सम्बन्ध में प्रोफेसर शिव्बन 
लाल सक्सेना के संशोधन पर मैं मत लूंगा। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 302 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
270-क के खण्ड (]) के अन्त में “ब्वाव ॥ए[॥०ए०१ ४७ए एथ्वाभ्ााणा [जिन 
का संसद अनुमोदन करेगी] शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


*अध्यक्ष: दो संशोधनों द्वारा अर्थात्‌ संशोधन संख्या 276 और 278 द्वारा संशोधित 
रूप में भाग 6-क पर अब मैं मत लूंगा। 


संविधान का मसौदा [3025 


प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित भाग 6-क, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


भाग 6-क, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया गया। 


*अध्यक्ष: अब मैं नवीन अनुच्छेद 235-क पर मत लूंगा। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 235 के पश्चात्‌ यह नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये, अर्थात्‌:- 


“23508. () 


(2) 


[235क.() 


(2) 


ताज़ागरशक्राकराए भार ०एणराभिा7९260 का गी5... #शारत णरट5 

('णात्रापाणा, 8 996 0 6 धार छलाहशू. 7 5965 रिक्वा 

$9०लॉ०व का ए7 वा ए पल फ्राड 8$0०००7।८ ३ 203५ 
॥9णाह भाए क्ा]९0 िरठ एरञग०व॥29 09९0 ७00७0 

पी९6 एण्धालशात्शाला 0 की5$ (एगाइरपाणा 739, प्रात 
जि्राीकाशा 09 8ए9 06756 90ए965, ८ण॥गप्रट 0 गर्ा।धि। 
ब6 590 0०८ शीट छपरा ८ण्गाशाट्दाशा 5प)]०० 0 घटा 
श्थालावां णा 59०29 00908 35 ॥6 शिटड्वतद्ा 7939 07 6 0 
6 5506 व ॥5 9९८[र्थ्वा. 


49 5प20 .7॥206 [006 35 5 ॥रश०7९0 [0 ॥ ८]80५६८ (]) 0० ॥5$ 
भार?[6 ॥॥9 07 (का ण 6 [0९65 ए 6 एआंणा, 


इस संविधान में किसी बात के होते हुए प्रथम अनुसूची के भाग 
भी प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय (3) में के राज्यों में 
उल्लिखित कोई राज्य, जो कि इस संविधान के सशस्त्र बल। 

के प्रारम्भ से ठीक पहले सशस्त्र बलों को 

रखता था, उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ ऐसे साधारण 
या विशेष आदेश के अधीन रह कर, जैसे कि राष्ट्रपति 
समय-समय पर इस बारे में निकाले, तब तक बनाये रख सकेगा 
जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे। 


कोई ऐसे सशस्त्र बल, जैसे कि इस अनुच्छेद के खंड () 
में निर्दिष्ट हैं, संघ के सशस्त्र बलों का भाग होंगे।]! ” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 235-क संविधान का अंग बना लिया गया। 


3026] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 236, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 236, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“नवीन अनुच्छेद 274-घघघ संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 274-घघघ संविधान का अंग बना लिया गया। 
“अध्यक्ष: अब मैं अनुच्छेद 306-ख पर मत लूंगा। 
प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 306 के पश्चात्‌ ये नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:- 
“3068. ०ाज़ापरषडरक्ावाएर भार रणाधारत का कां$ एगाशापा0ता, 
व॒द्याएणध्ाए पा0शं- (प्रवाह 3 एथ०09! 0 | ५८४६४ 07 [॥८ 
$ंगा$ ज्। 76596९८ (०0 


छाल वा रिक्रा वराण | है 
॥6 फाड़ $2॥००7॥॥6. 8॥0780/ फुशांग्व 85 शिक्रांगाशा 7439 92५9 49ए9 [/॥0५०4९८ 


९णालशारशाला परीशरणा, णा १फ्गाए इपला ॥णाएश 0 


का 7659९९०९ एा भाए 892९, 76 (0एथ्याशशा णएा ९एटा५ 
996 ० ॥6 गा फकथाएश फ्रलीलत का श््रा वा ए पि6 खाए 
920०॥९१॥९ ४9 96 प्रात ॥6 एलशालबा ०णा70] ०0, भाव ०णा.09 
जता छपी फुभांएपरक्षा कार्लाणा$, व भाए़, 35 ॥39 ॥णा गा€ 0 
ग्रा6 96 शाला 0929 6 शिल्शंवला, भाव थाए शिपिार 00 ०णाए५ 
जात इप्रत्ा काल्लाणा$ शी 926 १ल्‍लाल्त 00 986 3 शिपिार 0 
टथाए 0परा ॥6 (ए0एटढाएधला। णएी 6 छा का 32ट८0क्‍शा०८ट जात 
॥6 ञाएशंडशंणा$ णएी 5 (णाहधापा0ण7: 


शिण्जंवल्त रा बल शिल्गवल्मा ॥39 979 एकल कार्ट पी 6 
एाठ्ंडंणा$ णी कांड बाएं शीत] गण गूएए 0 भाए 996 
59०लॉ०्व का 06 णवतला, 


संविधान का मसौदा [3027 


[3068 इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग 


इसके प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के 3 में के राज्यों के विषय 
भीतर अथवा किसी ऐसी दीर्घतर या अल्पतर में अस्थायी उपबन्ध। 
कालावधि के भीतर, जिसे किसी राज्य के बारे 

में संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे, प्रथम अनुसूची के भाग 3 में 
इस समय उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार राष्ट्रपति के साधारण 
नियंत्रण के अधीन होगी, तथा ऐसे विशिष्ट निदेशों का, यदि कोई हों, 
अनुवर्तन करेगी जैसे कि राष्ट्रपति समय-समय पर दे, और ऐसे निदेशों 
के अनुवर्तन में किसी प्रकार की असफलता इस संविधान के उपबन्धों 
के अनुसार शासन चलाने में असफलता मानी जायेगी: 


परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद के 
उपबन्ध आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को लागू न होंगे।]! ” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 306-ख संविधान का अंग बना लिया गया। 


अध्यक्ष: अब में अनुच्छेद 258 पर मत लूंगा। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 258 के खंड (]) के स्थान पर यह खंड रखा जाये:- 


() 


र0णज्ागरबक्रावाए भाशााए ०णाभा।९१ का पा5 (एगक्कनराश, ॥6 (0५- 
लाधशा णी गावा4 739, 5प्र]०९० (0 ॥6 छा0शंशंणा$ 0एि ९४प४९ 
(2) रण गां$ भाए।र, शाला वा0 था बशा०्थाला शांत ॥6 ए0५- 
लाध।ा एि 3 946 [ण 6 धार कार ऋ्रवलाीवतव का शा वा 
ण ॥6 राह 8ला०तपार जाती 725996९८ (0-- 


(9)... ॥6 6ए४५9 ब्ाव ०060० ० थभाए # णा तप्राए 00990]6 99५ 
6 (0एक्ाशशा रण गावाब का इप्रता 896 भाव 0ण 6 
तचा0्प्रांणा ण ॥6 ए90९९2८९५5 ॥शार्र्णा णीाशज़ां$इठट पीक्षा ता 
2०८०ावत्राए जात ॥6 जकराएशंशंणा$ ण का$ (एरकाश; 


(09). [6 शाक्ा णए भाए विाकाटांब 355590 929 ॥6 (ए0एशा- 
गराला णएणी गाता 00 हपला छा96 का ०052८(प०९९ एा ॥6 
[055 0 थाए ॥टएशाप्रल जाला गीव्वा 9896 प्र5ष20 00 (ठाए2 
गणा थाए # ०णा (प्राण 40990]6 प्रात 5 (एगा्शापाणा 
एज 06 (ए0फछायाधलशा। णएी गाव॑ब णा #णा का ताला 
$0प्राट65; 


3028] 
[ अध्यक्ष 
(०) 
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6 ८०णाप्रपांणा 99 छपी 9896 वा 7९596९ ण भा 94शाशशा 
779802 99 ॥6 (00एलशशधशा। णए पाता प्रात 2975९ () ए 
भाएए6 267-4 एा ॥8 (णात्राप्रा0, 


जाला था 3शा०्टाथा 48 50 शाशाटत क0, 6 छाएशंशञ्र0णा$ ए 
वा5$ (आकाश शीत की ॥टाग्रांणा 00 छपी 996 ॥3ए९ टाटा 
570]०९०९ 00 ॥6 ९78 0 छपट) बशा०्टाला. 


शाला भा 32शा०्टाला 45 50 शाला०त वा0, ॥6 जञाएणंडंणा$ 0 
का5$ (आकञऑाश शीत का टाणा 00 छपी 996 ॥3ए९ टाल 
570]९०९ 60 ॥6 ९78 0 छपट॥ बशा०्टाशा., 


[(]) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार, खंड (2) 
के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस 
समय उल्लिखित राज्य की सरकार से- 


(क) 


(ख) 


(ग) 


ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उदगृहीत किये जाने वाले किसी 
कर या शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रह करने तथा उसके आगम 
के, इस अध्याय के उपबन्धों से अन्यथा, वितरण करने के; 


भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन उद्‌गृहीत की जाने 
वाले किसी कर या शुल्क से अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से जो 
राजस्व यह राज्य पाता था उसकी हानि के लिये ऐसे राज्य को 
भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान करने के; 


अनुच्छेद 267-क के खंड (]) के अधीन भारत सरकार द्वारा 

दिये जाने वाले किसी देय धन के विषय में ऐसे राज्य द्वारा 

अंशदान करने के, 

विषय में करार कर सकेगी, तथा जब ऐसा करार किया जाये 

तब इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे राज्य के संबंध में ऐसे करार 

के निबन्धनों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।]' ” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 258 संविधान का अंग बना लिया गया। 


“अध्यक्ष: अब में अनुच्छेद 267-क पर मत लूंगा। 
प्रस्ताव यह है कि: 


“भाग 9 के 
प्रविष्ट किया 


“26/6. () 


शिएछ एिप्राइट 
575 0 रिपट5. 


अध्याय | में, अनुच्छेद 267 के पश्चात्‌ यह नवीन अनुच्छेद 


जाये, अर्थात्‌:- 


रशालार प्रात भाए 20एछाका। णः बशा०्लाला लॉस गा० 
ए99 6 रिप्रीढ्ा एा था वातांशा $46 92९०6 ॥6 
९णा]ालशारशालशा ए गा$ एगाशॉपाण, ॥6 एग्शगशा रण 


(2) 


[267क.( ) 


(2) 
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भाज्र छप्रा5, #6९8 एी (#, 935$ >€शा टृप्शभा०20 0 355प्राटत 
छएछ| ॥॥6 (0एल्गाशशा ए 6 7900 ० गाव [00 था 
रिप्रॉद्ा रण छपी 896 358 शिव एप्राइ९--- 


(9)... 5प्रती 5प्रा5 शीत] छ6 लागत णा, भाव छफगंव 0प्रा 
णएा, 76 (7०509व९06 #प्राव णएणी कावा३; भाव 


(09). [06 5फ्रा75 50 9थं4 00 थाह् रिप्रद' जीता] 96 ूथाए०0त 
गणा। 2 495९5 0०॥ 0076. 


शशालार ॥॥6 लशायाणांढड5 रण भाए छप्रती गावरशा 96 35 
्णरडबांतद ९ ९०णाफञा5इवव जाता 8 946 ऋए्लीलत वा 
शिक्ा 4 णा शा का एा ॥6 कयाछझ 820०076 गशट शा॥। 92 
लाकाए०त णा, भाव छुबंव 0पा एी॑, ॥6 (ण50॥099०6 फप्रात 
णी 9 996 8प्रतणाी ०णाएंपाणा, ग 29, का 7659०० ए 
॥6 [09श॥शा5 780९2 99 6 (0एशाएाएशशा ए 099 प्रावशा 
2]9प05९ () 0 35 भाए।6 भाव णा 5प्रत०ा छशा0०6 38 ॥99, 
5फ्रीढट 00 भाए 32श्टगालशा लशॉालार2त गा0 का ीभ थार्चा 
प्रात 2805९ (]) ए काल 2586 एा कांड एणाशाापा0गा, 
706 (6८ायारत एज एकल एाी 6 शिल्शवला., 


इस संविधान के प्रारम्भ से पहले जहां किसी देशी शासकों की 
राज्य के शासक द्वारा की गई किसी प्रसंविदा या निजी थैली 
करार के अधीन ऐसे राज्य के शासक को निजी की राशि। 

थेली के रूप में किन्हीं राशियों की करमुक्त देनगी 

भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित की 
गई है वहां- 


(क) वैसी राशियां भारत की संचित-निधि पर भारित होंगी तथा 
उसमें से दी जायेंगी; तथा 


(ख) किसी शासक को दी गई वैसी राशियां, सभी आय पर 
करों से विमुक्त होंगी। 


उपर्युक्त जैसे किसी देशी राज्य के राज्य-क्षेत्र जहां प्रथम अनुसूची 
के भाग (]) या भाग (3) में उल्लिखित किसी राज्य में 
समाविष्ट हैं वहां इस अनुच्छेद के खंड () के अधीन भारत 
सरकार द्वारा दी जाने वाली देनगियों के विषय में ऐसा अंशदान, 
यदि कोई हो, उस राज्य की संचित-निधि पर भारित होगा और 


3030 ] 


[ अध्यक्ष ] 
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उससे दिया जायेगा और ऐसी कालावधि के लिये जेसी कि 
अनुच्छेद 258 के खंड () के अधीन उस बारे में किये गये 
किसी करार के अधीन रहकर राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित 
करे। ] । 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 267-क संविधान का अंग बना लिया गया। 


*अध्यक्ष: अब में अनुच्छेद 270-क पर मत लूंगा। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 270 के पश्चात्‌ यह नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:- 


“2704. () 


9प८८९5४०॥7 (0 
.7092॥[॥9, 35525, 
[क्रात॥65 क्ात 
00922॥075 0 
ग़राताशा 94065. 


(2) 


45४ ॥णा ॥6 ९एशआधधशाट्शाशां ०एी का$ ('णाहशञापरा०णा-- 


(9) 


(0) 


2] 35568 ॥ॉबतवए9 0 जाए एी पल वाधाटा$ 
शाप्रााला०त का ॥6 एशआंणा 7/9 ए८४४९6 ॥72०0929 
एर्शणा6€ डप्रता 2ण्रालार्शाला की भा पातव॑शा 95928 
९णार्फक्र्णाकारह्‌ 00 भाए् छा26 0 6 गा6 #थाए 
5छ०्टाल्तव का श्वा या एाी 6 क्काश 8लाटत€ जात 
06 एढशाल्व गा 6 (00एला।लशा णएी कावा9, भाव 


भी क्‍क्ं[ओ65 ॥24तवा789 0 कथाएं एण ॥6 54 गाशा$ 
णी 6 (00शलायाला। णएा था वाताधा 89० 
९णारक्रणाकाएह्‌ 00 भाए् छा४6 0 6 6 ४#थाए 
59०टाल्त का शा या एाी ॥6 क्काछश 8लाटतगी6 शातों। 
06 06 वीक्राता65 ए 6 0ए00एथ्याएशा ०एा पा09, 
5फ्र]ठ 00 थाए बशाण्टाशा लांटाटत गा0 का वध 
कुलशाकाा 99 ॥6 (ए00शलाशधशशशा णएी गाव शांति ॥6 
(70एगााशा। एा ॥4 9942. 


4६४ ॥०ा7 6 ९एणाशगधधशार्शाशा एी कांड (एणाह्रापराणा ॥6 


(70एशगााशा ए रणी 946 0 ॥6 गरार कथाए फ्र्लीलत 
गा शित्रा वी एण गा6 शाडा 3ला०तप्रौढ आधी 96 ॥6 डप्रटट2550ा 
णएी 6 (00एशा।ध।ा एण 6 ०णा65णावारश पातवता 9896 
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35 29065 2 कथा, 35525, ॥997॥65 30 00॥9905 
00 पक्वा 76 35525 274 ॥99)॥0765$ ३र्शला20 600 का 09प्5९ 
(]) एा 5 »॥0|८. 


[270क.(]) इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर- 


(क) संघ सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से संबद्ध जो 
आस्तियां प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय 
उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में ऐसे 
प्रारम्भ से ठीक पहले निहित थीं वे सब भारत सरकार 
में निहित होंगी, और 


(ख) उक्त विषयों में से किसी से संबद्ध जो दायित्व प्रथम 
अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित राज्य के 
तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थे वे सब ऐसे 
करार के अधीन रह कर जैसा कि उस बारे में भारत 
सरकार उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के 
दायित्व होंगे। 


(2) प्रथम अनुसूची के भाग 3 में इस समय उल्लिखित प्रत्येक राज्य 
की सरकार उन सब सम्पत्ति, आस्तियों, दायित्वों और आभारों 
के बारे में, जो इस ५ च्छेद के खंड (]) में निर्दिष्ट आस्तियों 
और दायित्वों से भिन्‍न हैं, तत्स्थानी देशी राज्य की इस संविधान 
के प्रारम्भ से लेकर उत्तराधिकारिणी होगी।]' ” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 270-क संविधान का अंग बना लिया गया। 


इसके पश्चात्‌ सभा दोपहर के भोजन के लिये चार बजे तक 
के लिये स्थगित हो गई। 


दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ सभा अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेद्ध प्रसाद 
के सभापतित्व में फिर समवेत हुई। 


अनुच्छेद 3 (पुनर्उपस्थित) 
“अध्यक्ष: अब हम संशोधन संख्या 226 आदि आनुषंगिक संशोधनों को उठायेंगे। 


“माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर: में श्री टी.टी. कृष्णमाचारी से अनुरोध करता 
हूं कि वे मेरी ओर से इन संशोधनों को उपस्थित करें। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस प्रस्ताव को रस्मी 
तौर पर सभा के सामने रखना होगा कि वह इन संशोधनों में जिन अनुच्छेदों का 
उल्लेख है उनको पुनर्डपस्थित करने की आज्ञा देती है या नहीं। 
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“अध्यक्ष: ये आनुषंगिक संशोधन हैं और इन संशोधनों से उत्पन्न होते हैं जो 
आज स्वीकार किये गये हैं। किंतु चूंकि ये उन अनुच्छेदों के संबंध में हैं जो पारित 
किये जा चुके हैं, इसलिये उन अनुच्छेदों को पुनर्डपस्थित करने के लिये सभा की 
स्वीकृति की आवश्यकता है। क्‍या मैं यह समझूं कि सभा इसके लिये आज्ञा देती 
है? 


“माननीय सदस्य: जी हां। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः अध्यक्ष महोदय, संविधान के मसौदे के उन उपबन्धों 
के संबंध में, जिन्हें संविधान सभा स्वीकार कर चुकी है, मैं इन आनुषंगिक उपबचनधों 
को उपस्थित करता हूं किः 


“अनुच्छेद 3 के परन्तुक के खंड (क) और (ख) के स्थान पर यह रखा 
जाये:- 


ज़ाशाल ॥6 |ाफ्054 ०णागा]९व गा ॥6 जशी| ब्रीट्टा$ ॥6 90प्रात९$ ० 
भा 946 णा 8465 0 6 धार काश फ्ररलीलव का शा व ण शिवा 
वा एा ॥6 म्ाश 8टालता6, णा गी6 वक्षा2 णा ॥भा65 एि थाए छप्रटी 9906 
0 990९5, 6 शं०छ5 एा ॥6 4,2८श$89पा९ ए ॥6 9940०, णा 35 6 ०४५४८ 
॥989 96, एा ९४० ० ॥6 89658 9णी शा 7259०९ 00 ॥6 [00084 
॥0 ग्रा।047०९ 6 झा थाव जाती 76596९० 60 ॥6 खञाठशंशंणा$ पीला 
]9५06 #9260 38८शाक्षा7गट26 97 ॥॥6 शिल्श्तवला. 


[जहां विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग | 
या भाग 3 में इस समय उल्लिखित राज्य या राज्यों की सीमाओं पर अथवा 
किसी ऐसे राज्य का राज्यों के नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जब तक 
कि विधेयक की पुरःस्थापना की प्रस्थापना के तथा उसके उपबन्ध, इन दोनों 
के संबंध में, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल अथवा राज्यों में से प्रत्येक 
के विधान-मंडल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से से न जान लिये हों 
तब तक] ” 


संशोधन संख्या 227। 


“अध्यक्ष: क्‍या हम उन्हें एक-एक करके नहीं उठायेंगे? इसके संबंध में तीन 
संशोधन हें। 


(संशोधन संख्या 253 उपस्थित नहीं किया गया।) 
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*श्री एच.आर. गुरूव रेड्डी: माननीय सरदार पटेल ने जो वक्तव्य दिया है 
उसे ध्यान में रखते हुए मैं संशोधन संख्या 290 उपस्थित नहीं करना चाहता। 


अध्यक्ष: श्री पातस्कर। संशोधन संख्या 29 । 


*थ्री एच.वी. पातस्कर (बंबई: जनरल): श्रीमान, मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट 
कर देना चाहता हूं कि मैं जिस संशोधन को उपस्थित करना चाहता हूं वह उस 
विषय के सम्बंध में नहीं है जिसके बारे में अभी एक संशोधन उपस्थित किया 
गया है। वह उस पूरे अनुच्छेद के संबंध में है जो पुनर्डपस्थित किया गया हे। 
चूंकि यह अनुच्छेद पुनर्डपस्थित किया गया है इस लिये मुझे आशा है कि यह 
संशोधन नियमित ठहराया जायेगा। 


*माननीय श्री के. सन्तानम्‌ः श्रीमान, मेरी एक नियम-सम्बंधी आपत्ति है। हमने 
जो उपबन्ध रखे हैं उनसे, मेरे विचार से, यह असंगत है। कोई भी विधि सभा 
के बहुमत से पारित होगी। सभा के एक छोटे वर्ग का मत लेने की कोई प्रक्रिया 
नहीं है। यह संशोधन अनियमित है। 


*भ्री एच.वी. पातस्कर: मैं यह स्वीकार नहीं करता कि वह इस कारण 
अनियमित है क्योंकि मैंने जिस उपबन्ध का प्रस्ताव रखा है उस प्रकार के उपबन्ध 
को रखने की हमें स्वतंत्रता है। मेरे ध्यान में केवल यह बात आई कि यह 
मसौदा-समिति के उस संशोधन के अन्तर्गत नहीं आता जिसे अभी उपस्थित किया 
गया है। चूंकि यह अनुच्छेद फिर उपस्थित किया गया है इसलिये सभा को इसकी 
स्वतंत्रता है कि वह इसके उपबन्धों को संशोधित करे। इस संशोधन को केवल 
इस कारण अनियमित नहीं कहा जा सकता। चूंकि पूरा अनुच्छेद फिर उपस्थित किया 
गया है इसलिये मुझे अपना संशोधन उपस्थित करने का अधिकार हे। 


“माननीय श्री के. 2038: : लोक-सभा में प्रतिनिधित्व के लिये कुछ राज्यों 
को एक साथ रखा जा सकता हे। संभव हे कि हम यह न बता सकें कि कौन 
सदस्य किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह खंड पारित भी किया गया 
तब भी उसे प्रयोग में लाना संभव न होगा। 


*भ्री एच.वी. पातस्करः अपना संशोधन उपस्थित करते समय कारण बता कर 
मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। मैंने यह उपबन्ध रखा है कि विधेयक के उपबन्धों का 
जिन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता हो उनके प्रतिनिधियों के बहुमत से उसका विषय तय 
होगा। इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई हेै। 


“अध्यक्ष: क्‍या वह एक नवीन बात नहीं होगी? 
*भ्री एच.वी. पातस्करः नवीन बात अवश्य होगी। 


“अध्यक्ष: हम संविधान में इस आशय का कोई भी उपबन्ध रख सकते हैं 
कि कोई प्रश्न... 


*भ्री एच.वी. पातस्करः अपना संशोधन उपस्थित करने के पूर्व मैं अपना तर्क 
उपस्थित करना चाहता हूं। मेरे विचार से इसकी आवश्यकता हे। 
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अध्यक्ष; आप अपना तर्क उपस्थित करें। 


*भ्री एच.वी. पातस्करः जहां तक उस संशोधन का सम्बंध है, जिसे माननीय 
सदस्य महोदय ने अभी उपस्थित किया है वह एक प्रकार से ठीक ही है। अनुच्छेद 
3 के मूल-मसौदे के अधीन प्रथम अनुसूची के भाग 3 में के राज्यों की सहमति 
प्राप्त करना आवश्यक था। अनुच्छेद 3 में हमने यह उपबन्ध रखा था कि जब 
तक राष्ट्रपति सिफारिश न करे, और जब तक राष्ट्रपति ने भाग | में के राज्यों 
के विधान-मंडलों के विचारों को मालूम न किया हो, और भाग 3 में के राज्यों 
पर प्रभाव पड़ने पर उनकी सहमति नहीं प्राप्त्की हो जब तक संसद के किसी 
सदन में कोई विधेयक नहीं उपस्थित किया जा सकेगा। अब मसौदा-समिति की 
ओर से जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसमें भाग 3 में के राज्यों की सहमति 
प्राप्त करने के संबंध में कोई उपबन्ध नहीं है और उन्हें भाग | में के राज्यों 
के स्तर पर लाया गया है। इन दोनों के संबंध में राष्ट्रपति केवल भाग | में 
के राज्यों के विचारों को मालूम करेगा। श्रीमान यह एक प्रकार से ठीक ही है। 
किंतु मुझे यह भय है कि जहां तक इस अनुच्छेद के शब्दों से इसके उद्देश्य 
की पूर्ति का सम्बंध है, यह संविधान में बहुत कुछ निष्प्राण अनुच्छेद रहेगा। मेरी 
यही धारणा है। इसी कारण मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है। 


इस प्रकार के उपबन्ध के इतिहास के लिये हमें पहले 99 का 
भारत-शासन-अधिनियम देखना होगा। उसमें इसका प्रथम परिचय मिलता है कि एक 
विदेशी सरकार ने भी यह अनुभव किया कि प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन करके 
उन्हें फिर निश्चित करने की आवश्यकता है और इसलिये 99 के अधिनियम 
में इसी के समान एक उपबन्ध रखा गया। किंतु फिर भी 99 से लेकर 935 
तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया और वह इस कारण कि इस प्रकार 
के परिवर्तन से प्रति दिन के शासन में बाधा पहुंचती हे, जो कोई भी सरकार 
पसन्द नहीं करती। इसलिये यद्यपि इस प्रकार का एक उपबन्ध था और 99 
से लेकर 935 के काल में क्षेत्रों के नये गुट बनाने में उतनी कठिनाइयां नहीं 
थीं जितनी कि अब हैं, और आगे चल कर होंगी, किन्तु यह कदम नहीं उठाया 
गया और वह इस कारण कि उस समय की सरकार प्रति दिन के शासन-कार्य 
में तल्लीन थी और वह नहीं चाहती थी कि उसे यह बोझ उठाना पडे। जिलों 
में भी यदि कुछ क्षेत्र एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में रखे जाते हैं तो हमेशा 
बहुत हलचल होती है। जिन लोगों पर प्रशासन का भार होता हे वे यह नहीं चाहते 
है प्रतिदिन के शासन में किसी प्रकार की बाधा पड़े। इस कारण 99 के अधिनियम 
में इस प्रकार का उपबन्ध होने पर भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। 


इसके पश्चात्‌ 935 का अधिनियम आया। संभवतः इसका अनुभव किया गया 
कि संविधान में इस प्रकार के उपबन्ध को रखने मात्र से भी कठिनाइयां उठ खड़ी 
होंगी, यद्यपि इरादा यह था कि सिंध के बम्बई प्रांत में मिले रहने में अथवा उड़ीसा 
के बिहार प्रांत में मिले रहने में जो दोष है उसे दूर कर दिया जाये। उसके लिये 
935 के भारत-शासन-अधिनियम में दो धाराएं रखी गईं और इस अधिनियम के 
आरम्भ होने के पूर्व ही इस व्यवस्था को करने के संबंध में भी उपबन्ध रखे 
गये। मुझे इस संबंध में कुछ भी संदेह नहीं है कि इस प्रकार के उपबन्ध को 
रखने पर भी कोई बात नहीं होगी। वर्तमान धारा द्वारा यह निर्धारित किया गया है 
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कि संसद विधि द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के पैरा 
(।) में जिस कार्यवाही की कल्पना की गई है उसका देश के एक छोटे से भाग 
पर ही प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश सदस्य देश के अन्य भागों के होंगे और इस विषय 
में उनकी संभवत: कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जब तक कि तत्कालीन सरकार, यह 
समझते हुए कि इस प्रकार के कदम से प्रति दिन के प्रशासन के लिये कठिनाइयां 
बढ़ जायेंगी, यह कदम उठाना आवश्यक न समझे, यह अनुच्छेद निष्प्राण ही रहेगा 
और इसके अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। क्‍योंकि अनुच्छेद 3 में उल्लिखित 
शर्तों को पूरा करने पर ही, अर्थात्‌ संबंधित राज्यों के विचारों को मालूम करने पर, 
तथा इस संबंध में अन्य कार्यवाही करने पर, और राष्ट्रपति की अनुमति लेने पर 
ही इस प्रकार का विधेयक संसद के सामने रखा जा सकेगा और फिर भी कठिनाइयां 
उठ खड़ी होंगी। थोड़ी देर के लिये कल्पना कीजिये कि दक्षिण के एक छोटे 
से क्षेत्र की सीमाओं को निश्चित करने का प्रश्न है। अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों 
में से शायद ही कोई इसमें दिलचस्पी ले और यदि तत्कालीन सरकार की इस 
प्रकार का परिवर्तन करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी तो अधिकांश सदस्य सरकार 
का साथ देंगे और कहेंगे कि इस समय किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता 
नहीं हे और कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिये। इसका परिणाम यह होगा कि 
विधेयक पारित नहीं होगा। इस प्रकार जेसे 499 से अब तक इस आशय का 
उपबन्ध निष्प्राण रहा है वैसे ही यह अनुच्छेद भी निष्प्राण रहेगा। 


इसी कारण मैं इस संशोधन को उपस्थित कर रहा हूं। मैं यह नहीं चाहता कि 
कोई एक समूह ही इस संबंध में निर्णय करे। यदि कोई प्रांत किसी अन्य प्रांत 
से पृथक्‌ किया गया, अथवा कोई क्षेत्र किसी प्रांत से पृथक्‌ करके दूसरे प्रांत के 
साथ जोड़ा गया तो मैं यह चाहता हूं कि किसी एक क्षेत्र के प्रतिनिधि इसका 
निर्णय नहीं करें किन्तु उन सभी लोगों के मत से, जिन पर इस परिवर्तन का 
प्रभाव पड़ता हो, इस संबंध में निर्णय हो। मैं इस पर जोर देता हूं कि उन सभी 
के मतों से इसका निर्णय हो। यदि आप यह उपबन्धित करेंगे कि सभा में उन 
सभी सदस्यों के मत भी लिये जायेंगे, जिन प्रर इस का प्रभाव नहीं पड़ता और 
इस अनुच्छेद का आशय इसी प्रकार व्यापक रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि अनुच्छेद 3 
सदा निष्प्राण रहेगा और जेसे 99 के अधिनियम तथा 935 के अधिनियम के 
अधीन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई वैसे ही इस उपबन्ध के अधीन 
भी कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। मेरा निवेदन है कि नवीन संविधान के फलस्वरूप 
तथा अनुच्छेद 3 के उपबन्धों के फलस्वरूप अधिक कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी। 


“अध्यक्ष: श्री पातस्कर, ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जब प्रस्तावित 
विधि से प्रभावित होने वाले वाले राज्य अथवा राज्यों के प्रतिनिधि, इस प्रकार के 
परिवर्तन का विरोध करें और सभा के अन्य सदस्य उसके पक्ष में हों। 


*भ्री एच.वी. पातस्करः यह संभव नहीं हे। 


*अध्यक्ष: चाहे यह संभव हो या असंभव, मैं आपके सामने एक काल्पनिक 
स्थिति रख रहा हूं। यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न उठे तो क्या आप यह चाहते 
हैं कि कुछ सदस्य, जो उस विशेष राज्य के प्रतिनिधि होंगे सभा के अन्य सभी 
सदस्यों को हरा दें? 
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*थ्री एच.वी. पातस्करः स्थिति ऐसी है कि इसकी संभावना नहीं है। मुझे यही 
दिखाई देता है कि अन्य लोगों को इस संबंध में अधिक दिलचस्पी नहीं होगी। 
यदि उनकी दिलचस्पी हुई भी तो इस प्रश्न का निर्णय उन लोगों के लिये छोड़ 
देना चाहिये जिन पर इसका प्रभाव पडे। हाल ही में इस सभा के माननीय सदस्य 
श्री चलिहा से मुझे ज्ञात हुआ कि आसाम में दिमापुर नाम का एक स्थान है, जिसे 
एक क्षेत्र के साथ मिलाने के कारण एक विवाद खड़ा हो गया है। उस क्षेत्र के 
लिये भी एक भीषण आन्दोलन हुआ है। इस स्थिति में कोई भी सरकार परिवर्तन 
करना नहीं चाहेगी। इसलिये यह काल्पनिक स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। यदि इस प्रकार 
की स्थिति उत्पन्न भी हो तो अच्छा यह होगा कि इस प्रकार के प्रश्न का निर्णय 
उन लोगों के मत से हो जिन पर उस का प्रभाव पड़े और अन्य लोगों के मत 
से नहीं हो। 


“अध्यक्ष: यह स्थिति बहुत अनहोनी नहीं है। यदि यह प्रस्ताव रखा गया कि 
एक क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र के साथ मिला दिया जाये और भाषा पर आधृत 
पृथक्‌ प्रांतों का कोई प्रश्न न उठाया जाये तो यह स्थिति उत्पन्न हो सकती हे। 
इस स्थिति पर विचार करना चाहिये। 


*भ्री एच.वी. पातस्करः मेरे संशोधन के अनुसार दोनों सम्बंधित राज्यों के मतों 
से इसका निर्णय होना चाहिये। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है और इसीलिये मुझे 
आशा है कि वह अनियमित नहीं है। मेरा संशोधन इस प्रकार हे 


“सूची 7 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 226 में अनुच्छेद 3 के परन्तुक 
के प्रस्तावित शब्दों के पश्चात्‌ यह व्याख्या जोड़ दी जाये;- 
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[ व्याख्या-यदि इस प्रकार के विधेयक के किसी उपबन्ध से प्रभावित होने वाले 
राज्य या राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्यों में से अधिकांश 
ऐसी विधि का समर्थन करें तो वह विधि पारित समझी जायेगी।]' ” 


माननीय श्री सन्तानम ने कहा कि उन प्रतिनिधियों का पता लगाने में कठिनाई 
होगी जो विधेयक से प्रभावित होंगे और जिनके मतों से इस संबंध में निर्णय होगा। 
मेरा निवेदन है कि इस सम्बंध में कोई कठिनाई नहीं होगी क्‍योंकि मैंने यह कहा 
है कि केवल लोक सभा के सदस्यों के ही मत लिये जायेंगे और संसद के सभी 
सदस्यों के अथवा उच्च सदन के सदस्यों के मत नहीं लिये जायेंगे। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार से मुझे इसे कई कारणों से अनियमित घोषित कर देना 
चाहिये। पहला कारण यह है कि जो संशोधन उपस्थित किया गया उससे यह असम्बद्ध 
है। दूसरा कारण यह है कि जिस स्थिति की कल्पना की गई है उसके फलस्वरूप 
कई ऐसे प्रश्न उठते हैं जो संविधान के कई ऐसे अनुच्छेदों का खंडन करते हें 
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जो पारित हो चुके हैं। उदाहरणार्थ इस संशोधन का यह उद्देश्य है कि इस प्रकार 
के विधेयक के किसी उपबन्ध से प्रभावित होने वाले राज्य या राज्यों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले लोक सभा के अधिकांश सदस्यों का मत प्रभावी होगा। पहले तो दूसरा 
सदन का प्रश्न पर विचार करने के अधिकार से वंचित हो जाता है। दूसरी बात 
यह है कि कठिनाई तब पैदा होगी जब विधि के पक्ष में मत न देकर इस स्थल 
पर उल्लिखित सदस्यों में से अधिकांश सदस्य इस प्रकार की विधि का विरोध 
करें और सभा के अधिकांश सदस्य भी उस विधि का विरोध चाहें। इसलिये इन 
कई कारणों से मेरे विचार से यह अनियमित है। 


इसके अतिरिक्त इस सम्बंध में और कोई संशोधन नहीं हे। क्या कोई सज्जन 
बोलना चाहते हें? 


*श्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। हमने इस 
विचार से यह अनुच्छेद को पुनः उपस्थित करने की आज्ञा दी कि ये संशोधन 
आनुषंगिक संशोधन हैं। विचाराधीन संशोधन किसी भी पारित अनुच्छेद का आनुषंगिक 
संशोधन नहीं है। हम सारे विषय पर ही फिर विचार करने जा रहे हैं। मेरे विचार 
से यह प्रयास संसद की शक्ति कम करने के लिये किया जा रहा है। इससे इस 
अनुच्छेद का एक प्रकार से निराकरण हो जायेगा। 


“अध्यक्ष: मेरी यह धारणा रही है इससे संसद की शक्ति बढ़ती है। 


*शभ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: यदि संसद इस अनुच्छेद के अनुसार कार्य करेगा और 
यदि विधेयक को पुरःस्थापित करने के संबंध में राज्य या राज्यों की विधान-मंडलों 
की राय लेने के पश्चात्‌ ही कदम उठाया जायेगा तो यह अनुच्छेद कभी भी प्रयोग 
में नहीं आ सकेगा। उसे प्रयोग में लाना असंभव हो जायेगा। यह समझ कर ही 
कि यह एक आनुषंगिक संशोधन है, हमने इस अनुच्छेद को पुनः उपस्थित करने 
की आज्ञा दी। 


“अध्यक्ष: जिस रूप में परन्तुक (ख) पारित किया गया है, सहमति अपेक्षित 
है। यहां यह कहा गया है कि केवल परामर्श की अपेक्षा है। परामर्श से सहमति 
का अधिक मूल्य है। उससे संसद की शक्ति बढ़ती है। वह कम नहीं होती। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: संविधान के इस निर्वचन से मैं सहमत हूं, किंतु मेरे 
विचार से हमें धोखे की टट्टी नहीं खड़ी करनी चाहिये। हम यह क्‍यों कहें कि 
एक आनुषंगिक संशोधन के लिये हम इसे पुनः उपस्थित कर रहे हैं? 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इसका सार वही है जो मूल अनुच्छेद के परन्तुक 
(क) का है। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: यह हो सकता है किन्तु आपने यह क्‍यों कहा कि यह 
एक आनुषंगिक संशोधन है? सभा ने यही समझ कर आज्ञा दी कि यह एक 
आनुषंगिक संशोधन है। 


*श्री बी, दासः श्रीमान, मेरे मित्र श्री पातस्कर ने जो संशोधन उपस्थित किया 
है, और मेरे मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने जो आपत्ति की हे, उससे यह संकेत मिलता 
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[ श्री बी. दास] 


है कि हममें से कुछ लोग पुराने अनुच्छेद 3, अथवा अनुच्छेद 3 के वर्तमान मसौदे 
से संतुष्ट नहीं हैं। मेरे मित्र श्री पातस्कर ने यह कोई नई बात नहीं कही कि 
उसमें भारत-शासन-अधिनियम के उपबन्ध ही दुहराये गये हैं। श्री पातस्कर यह चाहते 
हैं कि जो राज्य प्रभावित होते हैं और अन्य राज्यों के साथ मिलाये जाते हैं उसके 
प्रतिनिधियों का मत उस राज्य की विधान-सभा में अधिक प्रभावी होना चाहिये। 
मुझे उड़ीसा के प्रांत की स्थापना का कुछ अनुभव है। हमारे यहां 920 का पुराना 
भारत-शासन-अधिनियम लागू था। तब हमारा प्रांत बिहार और उड़ीसा का प्रांत कहा 
जाता था। बिहार और उड़ीसा की विधान-परिषद्‌ ने एक मत से यह प्रस्ताव पारित 
किया कि उड़ीसा के प्रांत को पृथक कर देना चाहिये। इसी के समान एक प्रस्ताव 
मद्रास की विधान-सभा ने भी स्वीकार किया। तत्पश्चात्‌ बिहार के महान नेता 
श्री सच्चिदानन्द सिन्हा ने पहले की भारतीय विधान-सभा के समक्ष यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया कि उड़ीसा को एक पृथक प्रांत बना देना चाहिये, किसी नये राज्य 
की स्थापना से इस सभा के सदस्य अथवा जन साधारण उत्तेजित नहीं होते। सीमाओं 
को फिर से निश्चित करने से ही कहीं न कहीं कोई प्रश्न उठ खड़ा होता हे 
और लोग उत्तेजित हो जाते हैं, चाहे वे बंगाल के हों अथवा बिहार के, चाहे वे 
महाराष्ट्र और गुजरात के हों अथवा आंध्र और उड़ीसा के। कोई न कोई प्रश्न 
अवश्य ही उठ खड़ा होता है। नेता उत्तरदाई अथवा अनुत्तरदाई वक्तव्य देते हैं और 
लोग उत्तेजित हो जाते हैं। यु स्वयं इस नवीन अनच्छेद 3 से अथवा अनुसूची 
। से, अधिक संतोष नहीं हैं जिसके द्वारा सरायकेला और खरसूआं के उड़ीसा 
के दो प्राचीन राज्य एक बार उड़ीसा में समाविष्ट किये जाने पर भी फिर बिहार 
में समाविष्ट कर दिये गये। हमारी यह धारणा है कि वहां के रहने वाले उडिया 
लोगों में अपनी जाति के कोई चिन्ह नहीं रह जायेंगे। सारे मिदनापुर में, जिसकी 
जन संख्या के तीन-चौथाई लोग उडिया हैं, एक भी उडिया स्कूल नहीं है। वहां 
के लोग अब बंगाली कहे जाने लगे हैं। पुरुलिया जिले में भी बंगालियों ने इसी 
प्रकार की कठिनाइयां पैदा की हैं। ये समस्‍यायें हैं किंतु मैं केवल उस मनोविज्ञान 
की चर्चा करूंगा जो इस भय का आधार है। प्रश्न यह नहीं है कि मसौदा-समिति 
कैसी विधि बनाती है। जो लोग विभिन्‍न भाषाओं को बोलते हैं, अथवा जिनके प्राचीन 
संबंध होते हैं, उन पर इन बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रीमान, उत्तरदाई 
अथवा अनुत्तददाई राजनैतिक नेताओं के उत्तरदाई अथवा अनुत्तरदाई वक्तव्यों से इस 
प्रकार की बातें पैदा हो जाती हैं। अनुच्छेद 3 मुझे स्वयं बहुत पसन्द नहीं है क्‍योंकि 
उसके अधीन उन लोगों को जो सीमाओं में परिवर्तन करके अपनी जाति के लोगों 
से मिल जाना चाहते हैं, इसके लिये कोई अवसर नहीं मिलता। इसके अधीन मेरे 
मित्र श्री चलिहा को सीमाओं में परिवर्तन करने का अवसर नहीं मिलता। मैं केवल 
यह बता रहा हूं कि हम किस राय से ग्रस्त हैं किंतु हमें यह ज्ञात नहीं है कि 
वह अनुच्छेद 3 के उपबन्धों से कैसे दूर होगा। 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, जो अनुच्छेद पारित 
किया गया है, अथवा जो संशोधन उपस्थित किया गया है उनमें से किसी से भी 
मैं संतुष्ट नहीं हूं। वास्तव में यदि आप पूर्वीय सीमाओं की वर्तमान स्थिति के 
इतिहास को जानते होते तो आप इस अनुच्छेद के समान किसी अनुच्छेद को पारित 
नहीं करते। मैं तो यह चाहता हूं कि किसी राज्य के क्षेत्र को निश्चित करने अथवा 
उसे घटाने बढ़ाने की पूरी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हो। इस समय आसाम की 
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पूर्वी सीमा अर्थात्‌ मैकमोहन पंक्ति बहुत ही अनिश्चित है। आप कह नहीं सकते 
कि सीमा कहां पर है। आप उसे जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं और कोई यह 
नहीं कह सकता कि अमुक अमुक स्थान के आगे वह नहीं बढ़ाई जा सकती। 
यदि संसद की अनुमति ली जायेगी और उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 
कार्यवाही करेगा तो इसमें बहुत समय लगेगा। उसे सीमा को तुरन्त ही निश्चित 
करना होगा। पूर्वी और उत्तरी सीमा पर हम निश्चित रूप ये यह नहीं कह सकते 
कि सीमा इस प्रकार है। कहा जाता था कि ब्रिटिश राज्य क्षेत्र की अन्तिम सीमा 
पर रीमा का बन्दरगाह है किंतु चीनियों ने वहां से उनका झंडा हटा दिया और 
उसे वहां फिर लगाने के लिये ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी भेजनी पड़ी। कहा 
जाता है कि हमारी सीमा वहां तक है किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
कभी निश्चित की गई या नहीं की गई। कोई ऐसा उपबन्ध अथवा शक्ति निर्धारित 
की जानी चाहिये जिसके अधीन राष्ट्रपति सीमा निश्चित कर सके। बालीपाड़ा की 
सीमा ही को लीजिये। कोई कह नहीं सकता कि वह ठीक-ठीक कहां पर हेै। 
कोई कह नहीं सकता कि नागा सीमा ठीक-ठीक कहां पर है और कहां से बर्मा 
की सीमा आरम्भ होती है। इसलिये जिस रूप में यह अनुच्छेद रखा गया है, अथवा 
जिस रूप में यह संशोधन उपस्थित किया गया है उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूं। राष्ट्रपति 
को सीमा निश्चित करने की कुछ शक्ति प्राप्त होनी चाहिये और यदि संभव हो 
तो मसौदा समिति इस संबंध में कोई ऐसा उपबन्ध रखे जिस के अधीन जहां कहीं 
सीमाएं अस्पष्ट हों वहां वे निश्चित की जा सकें, क्योंकि यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता कि मैकमोहन पंक्ति का अन्त कहां होता है और जनरल 
हर्ज का दुर्ग, अथवा हर्ज पंक्ति कहां पर है, इत्यादि। 


“अध्यक्ष: में यह बताना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद का विदेशी राज्यों की 
सीमाओं से कोई संबंध नहीं हे। इसका संबंध भारत की भीतरी सीमाओं से हेै। 
इस प्रसंग में चीनियों आदि की चर्चा क्‍यों की जाये? 


*थ्री कुलधर चालिहा: अच्छी बात है, श्रीमान्‌, 


“अध्यक्ष: श्री ब्रजेश्वर प्रसाद, धोखे की टट्टी खड़ा करने का कोई प्रश्न नहीं 
है। आज प्रात: जो संशोधन स्वीकार किया गया था उसका सार यह था कि देशी 
राज्यों को प्रांतों के स्तर पर लाया जाये। इस विषय के संबंध में भाग 3 में के 
देशी राज्यों के साथ भाग । में के राज्यों से भिन्‍न श्रेणी में रखा गया है और 
यह संशोधन उन्हें एक ही श्रेणी में रखने के लिये रखा गया हे। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये ही यह संशोधन उपस्थित किया गया है और इसके द्वारा धोखे की 
कोई टट्टी खड़ी नहीं की जा रही हे। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, मुझे खेद है कि मैं इसका आशय नहीं समझ पाया। 
*अध्यक्ष: क्या कोई सज्जन कुछ कहना चाहते हैं? 

*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: आपकी व्याख्या के पश्चात्‌ हमें कुछ नहीं कहना है। 
“अध्यक्ष: तब मैं संशोधन संख्या 226 पर मत लूंगा। 
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[ अध्यक्ष 
प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 3 के परन्तुक के खंड (क) और (ख) के स्थान पर यह रखा 
जाये:- 


"७/॥ठ०९ ॥6 ए0फ्0859 ९णाधाल्व का 6 जा बलिटं5 ॥6 920प्रावक्ांट5 
ण काए 996 0०णा 9965 [ण 6 धार फएलाए फ्रलीलत का शा 74 ० 
शिया वी एी ॥6 काश 8टाटता6, णा गी6 गक्माग2 णा वक्याक्‍25 ण भाए छपी 
99९ 0णा 990०5, 6 शं०्फ़ड एी वाह व €शाडवपारट एा वी 896 0०0, 35 
6 ९88४९ ॥439 ४96, ० ९३८ ०ए ॥6 छीाव25 900 शांत 7259९८ 00 ॥6 
[709089 60 ॥7007०6 ॥6 छ] थाव शांत 7659९९ 60 ॥6 छाएशंडआ0णा5 
परीशारर्ण ॥8५6 9260 38८९था।॥९१त 99 6 शिरआ9९०ा. 


[जहां विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग | 
या भाग 3 में इस समय उल्लिखित राज्य या राज्यों की सीमाओं पर अथवा 
किसी ऐसे राज्य या राज्यों के नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जब तक कि 
विधेयक की पुरःस्थापना की प्रस्थापना के तथा उसके उपबन्ध, इन दोनों के 
संबंध में, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल अथवा राज्यों में से प्रत्येक के 
विधान मंडल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से न जान लिये हों तब 
तक,] 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 

अनुच्छेद 47 ( पुनर्डपस्थित ) 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“अनुच्छेद 47 के खंड (2) की व्याख्या के स्थान पर यह व्याख्या रखी जाये:- 


4>प्/क्ावांक्र-णा ॥6 छपा005९5 णी ती5$ टॉ8प5९, 3 90850 ४॥9। ॥0 9९6 
5९९॥7९१ 00 ॥00 क्ाए णी०९ णए छञाणी 799 72350 णा५ए ॥9/ ॥6 5 ॥6 श€5ंतशा। 
० 6००९-१2 €शंवद्ा णी ॥6 परांणा ण ॥6 00एथातणः ० रिभक्रुशाभापादती 0 
एफाध[शधापांता ए भाए 996 0 5$ ३ जाशश' शाला कण 6 एञाणा णा 0 
भा 99. 


[ व्याख्या-इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण 
किये हुए केवल इसलिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या 
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उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख हे 
अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री हे।]” 


श्रीमान यह केवल आनुषंगिक संशोधन ही है और इस में जिन नवीन शब्दों 
को रखा गया है वे “राजप्रमुख” और “उपराजप्रमुख” हैं। मुझे आशा है कि इसे 
स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 


*श्री के. चेंगलाराय रेड्डी: मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी तक 
“उपराजप्रमुख” की परिभाषा नहीं की गई हे। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: हमने अभी राजप्रमुख की परिभाषा उपस्थित नहीं 
की है। हम अपने मित्र के संकेत का ध्यान रखेंगे और उपराजप्रमुख की परिभाषा 
को भी सम्मिलित कर लेंगे। 


*अध्यक्ष: तब मैं इस पर मत लूंगा। 
प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 47 के खंड (2) की व्याख्या के स्थान पर यह व्याख्या रखी जाए- 


4>प्क्ावांक्रनणा ॥6 छपा00565 ण ताी5$ 2875९, 3 9080 ४॥9। ॥0 96 
066९॥९०१ 00 ॥00 ्वाए णी०४ एण छञाणी 799 7९8807 णाए ॥9 ॥6 5 ॥6 श€छञकला। 
० >]6०९-१2 शंका णी ॥6 परांणा ण ॥6 00एथातणः 0 रिभ्रुशाभापारी 0 
एफाधा[शधापांता ण कराए 9986 णव5 4 शागडशः लांगाश ण ग6 पांणा ण 0 
भा 99. 


[ व्याख्या-इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण 
किये हुए केवल इसलिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख हे 
अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।]” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 55 ( पुनर्डपस्थित ) 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“अनुच्छेद 55 के खंड (4) की व्याख्या के स्थान पर यह व्याख्या रखी 
जाये:- 


4>प7/क्ावांक्र-नण' ॥6 छुपा005९8 ण ती5$ 2875९, 3 9080 ४॥9॥ ॥0 9९८ 
5९९॥7९१ 00 ॥00 क्वाए णी०४ णए एछञाणी 99 72९350 णा।ए ॥9/ ॥6 5 ॥6 शिट्बंतला 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


०णा "6०6 शिट्शव्ा ण 6 ए्ाणा ण ॥6 ए0एला0०त ता रिक्युगिथापांती ता 
(फ्ञाभा>धाप।तिा एण भाए 896 णः 5 4 शायर शाला 0 ॥6 एशणात ण 07 
भा 99. 


[ व्याख्या-इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण 
किये हुए केवल इसलिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख हे 
अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।]' ” 


“अध्यक्ष: क्या कोई सज्जन इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं? 


“माननीय श्री के. सन्तानम्‌: मेरे विचार से “राष्ट्रपति” शब्द निकाला जा सकता 


है क्‍योंकि इसकी संभावना नहीं है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिये खड़ा 
होगा। 


“अध्यक्ष: श्री कृष्णमाचारी? 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं कह नहीं सकता। हम इस प्रश्न की 


परीक्षा करेंगे। 


*श्री ए. थानू पिल्‍्ले (त्रावणकोर और कोचीन का संयुक्त राज्य): पदासीन 


राष्ट्रपति निर्वाचन के लिये फिर खड़ा हो सकता है और इसलिये अनुच्छेद में 
“राष्ट्रपति” शब्द का उल्लेख होना चाहिये। 


मत 


*श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, हम इसकी परीक्षा करेंगे। इस पर इस समय 
लिया जाये। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 55 के खंड (4) की व्याख्या के स्थान पर यह व्याख्या रखी जाये:- 


4>प्/क्कावांक्र-णा ॥6 छपा005९58 णी ताी5$ 275९, 3 90580 ४॥9 ॥0 9९6 
5९९॥7९१ 00 ॥00 क्ाए णी०४ णए छञाणी 997९3850 णाए ॥9/ ॥6 5 ॥6 शिट्बंवला 
०ा 6०९०-१2 गंवा णी ॥॥6 फरांणा ण ग6 (00एथातफ्ः ० रिभ्रुशभापाती 0 
एफाध[शधापांता ए भाए 996 त 5$ ३ जागंशश' शागाश कण 6 एाणा ण 0 
भा 99. 


[ व्याख्या-इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण 
किये हुए केवल इसलिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या 
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उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख हे 
अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री हे।]” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 

अनुच्छेद 67 ( पुनर्डपस्थित ) 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“अनुच्छेद 67 का खंड (9) निकाल दिया जाये।” 
खंड (9) इस प्रकार है:- 


“जब राज्यपरिषद्‌ में प्रतिनिधि भेजने के प्रयोजनार्थ प्रथम अनुसूची के भाग 3 
में इस समय उल्लिखित राज्यों को जोड़कर वर्ग बनाया जाये, तो इस अनुच्छेद 
के प्रयोजनार्थ यह समस्त वर्ग, एक राज्य समझा जायेगा।” 


श्रीमान, इसकी अब आवश्यकता नहीं रहेगी क्‍योंकि इस प्रकार की आकस्मिक 
स्थिति के संबंध में अनुच्छेद 3-ख में उपबन्ध है। भाग 3 में के राज्यों की इस 
समय की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि छोटे राज्यों के संबंध 
में उपबन्ध रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिये अनुच्छेद 67 का खंड 
(9) निकाल दिया जाये। 


“अध्यक्ष: क्या कोई सज्जन इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं? प्रस्ताव यह 
है किः 


“अनुच्छेद 67 का खंड (9) निकाल दिया जाये।” 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 83 ( पुनर्डपस्थित ) 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“अनुच्छेद 83 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) के स्थान पर यह 
रखा जाये:- 


"॥॥6 $ 9 'शारांशलः शाला 9 6 एशआाणा ० ० $8प्८0 $96. 
[कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।]' ” 


वास्तव में ये उपखंड (क) और (ख) बहुत लम्बे हैं। यह विचार किया गया 
है कि इस संशोधन से हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी। 
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“अध्यक्ष: क्या कोई सज्जन इस संबंध में कुछ कहना चाहते हें? प्रस्ताव यह 
है किः 

“अनुच्छेद 83 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) के स्थान पर यह 

रखा जाये:- 


“6 45 8 'ागांडलः लात ० 6 एााणा ० ० इछप्टा $96. 
[कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।]' ” 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 

*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 

“अनुच्छेद 92 के खंड (3) के उपखंड (घ) के पैरा (3) में 'छलटा$25 

० ॥77०09०ए [प्रयोग करता है अथवा ठीक पहले]' शब्दों के स्थान पर 

छटाटं$65 [प्रांडइवीलाणा जाग क्ाए ॥#2०३5 वरारपव्त गा ॥682प््राणज एण वातवा॥ 

० एगांता # भाए गा [भारत राज्य-क्षेत्र में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के संबंध 

में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा जो किसी समय]' शब्द रखे जायें।” 

श्रीमान, यह अनुच्छेद 92 के संबंध में है जिसमें आनुषंगिक रूप से वार्षिक 
वित्तीय विवरण के संबंध में भी उपबन्ध हैं। इस स्थल पर न्यायाधीशों को दिये 
जाने वाले निवृत्ति-वेतनों के विषय का उल्लेख है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 
यह समझा गया है कि इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। इसलिये श्रीमान, 
मैं इसे उपस्थित करता हूं। 

अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 92 के खंड (3) के उपखंड (घ) के पैरा (3) में 'लटं$25 

० ॥77०092०ए [प्रयोग करता है अथवा ठीक पहले]! शब्दों के स्थान पर 

छटाटांडट5 [प्रांडवलाणा जाती] क्ाए क्वा2३ वाट[प्व20 का ॥6 शरण एण पाता 


० एगांता # भाए पा [भारत राज्य-क्षेत्र में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के संबंध 
में क्षेत्राधकार का प्रयोग करता है अथवा जो किसी समय]' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 

अनुच्छेद 400 ( पुनर्उपस्थित ) 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“अनुच्छेद 00 से खंड (2) निकाल दिया जाये।” 


श्रीमान, अनुच्छेद 00 संसद में होने वाले वाद-विवाद पर निर्बन्धनों के संबंध 
में है। यह खंड अर्थात्‌ खंड (2) इस प्रकार हैः 

“इस अनुच्छेद में “उच्च न्यायालय” के निर्देश में, प्रथम अनुसूची के भाग 3 में 

इस समय उल्लिखित राज्य के किसी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश 

होगा, जो इस भाग के अध्याय 4 में दिये हुए किसी प्रयोजन के लिये उच्च 

न्यायालय है।” 
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आज प्रातः सभा ने जो कार्यवाही की है उसे ध्यान में रखते हुए इसकी 
आवश्यकता नहीं रह गई है। श्रीमान, मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हुं। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 00 से खंड (2) निकाल दिया जाये।” 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 248-ख ( पुनर्डपस्थित ) 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“अनुच्छेद 248-ख के खंड (2) में '60ए०77णः [राज्यपाल] शब्द के पश्चात्‌ 
59 रक्ांणभापा!ता एण 6 546 [या राज्य का राजप्रमुख]! शब्द रखे जायें।” 


मेरे विचार से इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं हे। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 248-ख के खंड (2) में '60ए०ग7णा [राज्यपाल] शब्द के पश्चात्‌ 
59 रक्ांएशापाता एण 6 5046 [या राज्य का राजप्रमुख]' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 263 ( पुनर्उपस्थित ) 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“अनुच्छेद 263 के खंड (2) में '60ए०गगञणाः [राज्यपाल] शब्द के पश्चात्‌ 
9 रक्षांएशापाता [या राजप्रमुख]' शब्द रखे जायें।” 


यह खंड राज्यों की संचित निधि की अभिरक्षा के संबंध में हे। इस सभा के 
भाग 6-क को पारित करने के कारण इसमें यह परिवर्तन करना आवश्यक हो 
गया हे। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 263 के खंड (2) में '60ए०गगणः [राज्यपाल] शब्द के पश्चात्‌ 
“9 रक्ांशशापाता [या राजप्रमुख]' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
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सप्तम अनुसूची ( पुनर्डपस्थित ) 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सप्तम अनुसूची की सूची | में, प्रविष्टि 43 के पश्चात्‌, यह प्रविष्टि रखी 
जाये:- 


“430, (१0प्रा5 ण 7४३१5 [0 76 ९४४९5 ०] रिप्राश$ एी गातरशा $925. 
[43-क. देशी राज्यों की शासकों की संपत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण।] ' ” 


श्रीमान, देशी राज्यों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और इसे भी ध्यान में 
रखते हुए कि बहुत से शासक अब वास्तव में शासक नहीं रह गये हैं बल्कि 
उनकी केवल संपत्तियां हें, केन्द्रीय सरकार का इन संपत्तियों को प्रशासनिक करने 
का दायित्व हो जाता हे, विशेषतया जब इन संपत्तियों के स्वामी अल्पवयस्क हों 
अथवा असमर्थ हों, इत्यादि। जिस उपबन्ध का इस समय प्रस्ताव रखा गया है वह 
सूची-2 की प्रविष्टि-25 के समान ही है जिसके अधीन प्रांतों का जमींदारों तथा 
अन्य बड़ी संपत्तियों के स्वामियों की संपत्तियों पर स्वामियों के अल्पवयस्क, असमर्थ 
आदि होने पर क्षेत्राधिकार रहता है। अब देशी राज्यों की संपत्ति के संबंध में भी 
उसी के समान एक उपबन्ध रखा जा रहा है। इस शक्ति को भारत सरकार को 
ही प्रयोग करना होगा क्‍योंकि कई कारणों से वह संबंधित राज्यों की सरकारों को 
नहीं सौंपी जा सकती है। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सप्तम अनुसूची की सूची | में, प्रविष्टि 43 के पश्चात्‌, यह प्रविष्टि रखी 
जाये:- 


“43.0, (:0प्रा5 एण ५४095 [ण ॥6 ९5865 0]  रिपरटा$ ए पावात्षा 9965. 

[43-क. देशी राज्यों की शासकों की संपत्ति के लिये प्रतिपालक अधिकरण।] 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 

*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सप्तम अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि-25 में ये शब्द और अंक जोड़ दिये 
जायें:- 


“9फ7)]०० 0 ॥6 छाएशंडहाणा$ एण थाा।ए 43.0 0 |॥89 7. 
[सूची | की प्रविष्टि 43-क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए।]!' ” 


चूंकि सभा मेरे पहले संशोधन को स्वीकार कर चुकी है इसलिये इस आनुषंगिक 
संशोधन की आवश्यकता है। इसकी विशेषतया इसलिये आवश्यकता है कि इसमें 
प्रविष्टि-25 के संबंध में राज्यों की शक्तियां निश्चित रूप से बताई गई हें। श्रीमान, 
मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं। 
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“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है किः 
“सप्तम अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि-25 में ये शब्द और अंक जोड़ दिये 


जायें :-- 


570]०९०९ 60 ॥6 .ञाएशंगआरणा$ ण ०ा79५ 430 0 ॥& 
[सूची-] की प्रविष्टि 43-क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए]! ” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 270 ( पुनर्डपस्थित ) 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, दो अनुच्छेद और हैं। उनमें से एक अनुच्छेद 
270 है और मुझे आशा है कि सभा उसे पुनर्डपस्थित करने की आज्ञा दे देगी। 
इसके अतिरिक्त एक अन्य अनुच्छेद, अर्थात्‌ अनुच्छेद 67-क भी है जिसके संबंध 
में कोई विवाद नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि इन दो अनुच्छेदों को उठाया जाये। 


“अध्यक्ष; अब हम अनुच्छेद 270 को उठायेंगे। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“अनुच्छेद 270 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये; 


“270. (8) 


(0) 


43]] 0709शएज क्या 45525 एटडा64 जा की5... $प्रटटट580॥ 0 
[709207५, 38525, 


6  . हि ]90765 2॥0 
०एछाधशा ण 7679णगञगग0 णए 09 भाव का डक्षांणा३, 


॥4]०४ए४ ० 6 छृपा00565 ०0० 6 


2। [0कुशाजए भाव 35525 ए2छ64 वा प्ी$ 

[०४५४ 07 6 छपाए005९8 णएी ॥6 ए0एला।लशा ण ढ्बटा 
(70५&॥707 8 0शा06 $॥9, 85 #07 76 ०0ए॥ञशा०शाशा णए 
वा5 (7णाशॉपा0॥, ४८४ 7250००ए४८]ए ॥ ॥6 (0एशशशशा।[ ए 
09 भ१0 ॥6 (70एटगआाधधधशा ए ९8० ०णा०5एछणाकथाए 892०, 376 


23]] 4कांध65 क्ात 07994॥0ण5 णए 6 (ए0एल्ाशशा ए 
6 ॥07ाग्रांणा णएी गाते क्ातव एण ॥॥6 (ए0एलगाशा णए 
९8०॥ (00ए&€॥077 8 एछा0णारल शा], 38 0 6 
९ण्ागााालशार्शाओआं णएी का5$ (एणाशरपाणा, 76 6 ॥9065 
भाव 0729भ॥0ण05, 7९5छ९टाएट9, एा ॥6 (0ए606एल्गाशलशा ० 
ग09 व 6 (0शलगाशशशा। ए ९8९० ०ण7९5०ण०४॥९ 99(८ , 
5फ्र]९० 0 थभाए 80]प्रश्रगाशा 79802 णए ॥0 96 7966 99 
72९8507॥ 0 ॥॥6 छाल्थांणा #वणर 6 ९०ण्राशलार्ालशा 0 


3048] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


पा$ड (एजाशरापराणा एण रह छगायांणा ण शैांतरंषबक्का ० एण 
6 कञाएजाएट5 एण फैल फ्िलाशव, 25४ छिश्ा23३), फैटड 
शिफ्रांकी भाव िब्व रिप्रा]20. 


[270. (क) जो संपत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन की सरकार के प्रयोजनों 
संपत्ति, आस्तियों दायित्वों के लिये सम्राट में निहित थीं तथा जो 
संपत्ति और आस्तियां और आभारों का उत्तराधिकारों प्रत्येक 
राज्यपाल प्रांत की सरकार के प्रयोजनों के लिये सप्राट में निहित 
थीं, वे सब इस संविधान के आरम्भ से पहले पाकिस्तान की 
डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब 
और पूर्वी पंजाब के प्रांतों के सृजन के कारण किये गये या 
किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमशः 
भारत सरकार और तत्स्थानी राज्य की सरकार में निहित होंगी; तथा 


(ख) जो दायित्व और आभार भारत डोमीनियन की सरकार के तथा 
प्रत्येक राज्यपाल प्रांत की सरकार के थे, वे सब इस संविधान 
के प्रारम्भ से पहले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी 
बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रांतों 
के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी 
समायोजन के अधीन रह कर क्रमश: भारत सरकार तथा प्रत्येक 
तत्स्थानी राज्य की सरकार के दायित्व और आभार होंगे।]! ” 


“अध्यक्ष: जिस अनुच्छेद को आप उपस्थित कर रहे हैं वह भी मेरे विचार 
से एक स्वतंत्र अनुच्छेद हे। 

“श्री टी.टी. के 2 08/५ यह इस अध्याय का भाग है। मैं निवेदन कर चुका 
हूं कि इसका भी फिर तैयार करने की अनुमति दी जाये। 


*अध्यक्ष: अच्छा यह होगा कि मैं अनुमति मांगूं। सभा के पिछले एक सत्र 
में जिस अनुच्छेद 270 को स्वीकार किया गया था उसे संशोधित किया जा रहा 
है। क्‍या सदस्य इस अनुच्छेद को संशोधित करने की अनुमति देते हें? 


“माननीय सदस्यः जी हां। 
“अध्यक्ष: वह उपस्थित किया जा चुका है। आप आगे बढ़ सकते हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इस संशोधन को इस कारण उपस्थित किया गया 
है कि हमारे विधि-संबंधी परामर्श-दाताओं ने हमें बताया है कि सभा ने आरम्भ 
में जिस अनुच्छेद को अपनाया था वह दोषपूर्ण है। श्रीमान, यदि सभा मुझे आज्ञा 
दे तो मैं स्पष्टीकरण के लिये मूल अनुच्छेद को पढ़कर सुनाऊंगा। 


वह इस प्रकार है:- 


“इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर, भारत सरकार और प्रथम सूची के भाग- 
] में इस समय उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार क्रमश: भारत-डोमीनियन 
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की सरकार की ओर तत्स्थानी राज्यपाल-प्रांतों की सब संपत्ति, आस्तियों, दायित्वों 
और आभारों की इस संविधान के प्रारम्भ से पहले पाकिस्तान की डोमीनियन 
के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वा पंजाब के 
प्रांतें के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के 
अधीन रह कर, उत्तराधिकारिणी होंगी।” 


प्रस्तावित परिवर्तन इस कारण किया जा रहा है: पहले ये पारिभाषिक शब्द प्रयोग 
किये जाते थे कि भारत सरकार द्वारा तथा प्रांतों की सरकारों द्वारा प्रशासित होने 
वाली संपत्तियां तथा आस्तियां सम्राट में निहित होंगी। किंतु संबंधित सरकारों के 
दायित्वों तथा आभारों के बारे में भिन्‍न भाषा प्रयोग की जाती थी। यह समझा गया 
है कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये। में इस सभा के माननीय सदस्यों 
को, जो सम्राट के नाम से ही चिढ़ते हैं, बताना चाहता हूं कि इस संबंध में और 
कोई चारा नहीं है। यदि पहले विधि की यह शब्दावलि थी कि केन्द्रीय सरकार 
की अथवा प्रांतीय सरकारों की सब आस्तियां तथा संपत्ति सप्राट में निहित होंगी 
तो इन संपत्तियों तथा आस्तियों को इस संविधान द्वारा निर्मित होने वाली भावी भारत 
सरकार तथा राज्यों की सरकारों में निहित करने के लिये हमें इन्हीं शब्दों को प्रयोग 
करना होगा। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि इस विषय के संबंध 
में हमारे सभी विधि-संबंधी परामर्श-दाताओं का एक ही मत है और हमारे लिये 
अनुच्छेद में प्रस्तावित संशोधन करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं हे। मुझे 
आशा है कि इस अनुच्छेद को, संशोधित रूप में, स्वीकार करने में इस सभा के 
सदस्यों को कोई कठिनाई नहीं होगी क्‍योंकि उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी 
और अनुच्छेद 270 में जो विधि संबंधी दोष बताया गया है वह उसमें नहीं रह 
जायेगा। 


“अध्यक्ष: क्या कोई सदस्य महोदय इस संबंध में कुछ कहना चाहते हें? तब 
मैं इस नवीन अनुच्छेद 270 पर मत लूंगा। 


प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 270 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये; 


“270. (9). 2७॥ |ाक्लाजए भाव 35525 एटछा60 वा कीं$.. $8प7०८९5४४०॥ 0 
॥9]९5४५ ० 6 छुपा00568 0एा 6. एा0फशज9, 48565, 
(60एछगराला( णी 6 00गगांग्रंणा रण वाठ॑ब. िग्जती९8 क्ात॑ 
भाव थी ज़ाफूलाए भाव 455०७ एलछलत की. 7शीइभाणा5, 
त5 ६९४५४ 0 ॥6 छुपा7905258 एा ॥6 
(370शल्गाशा ए ९४० (00एला0ण7$ श0जाए८ ४9, 35 ॥णा 
॥6 ९८एरञालाएशाशा एणी ॥ा5$ (णात्रापाणा), ए८४ 7250०९०ए४2५ए 
गा 6 (0एलाएधाशा णएी गकाव॑ब भाव 6 (ए0सलागाशा ए 
९8९० ९07९5णावाए 9892०, भाव 


(0) भी ॥॥्रातरा65 भाव 099270णा5$ एी ॥6 (00एल्ाशला रण 
6 ॥णातणज  णएी गावा4 क्ाव एी ॥6 (ए0एाशशधशशा एण 
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[ अध्यक्ष 


[270. 


(क) 


सम्पति, आस्तियों, 


दायित्वों और 
आभारों का 
उत्तराधिकार। 


(ख) 
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680॥ (00४60 8 ?60शा० ०6 $093व, 88 #07 (6 
९ण्गााालशार्शाओआं णएी का5$ (एणारॉपाणा, 76 6 ॥9065 
भाव 07ए9भ70ण05, 7९59९९०ाएट9, एा ॥6 (00एलागशशा  "ए 
गा0३ 36 6 (0एटगाशशशा। ए ९8९० ०ण7९5००५०४॥९ 99(८, 
5फ9)]०९० 0 थभाए 80]प्रशाशा। 79802 णएा ॥0 96 77966 99 
723507 0 ॥॥6 छाल्गांणा 79 66 एए्ञालाव्शालशा 0 
वीा5$ (णाशापाणा एण गिर छ7णग्ाएणत! एण शित॒ंषडाधा ण रण 
6 शिाण्माएट5 एाी ैेटडआई फिलदाएव, सिर उल्ाएव, फैट 
शिफ्रांकी भाव व रिप्रा]20. 


जो संपत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन की सरकार के प्रयोजनों 
के लिए सम्राट में निहित थीं तथा जो संपत्ति और आस्तियां प्रत्येक 
राज्यपाल-प्रांत की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट में निहित 
थीं, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहले पाकिस्तान की 
डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब 
और पूर्वी पंजाब के प्रांतों के सृजन के कारण किये गये या 
किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रहकर क्रमश: भारत 
सरकार और तत्स्थानी राज्य की सरकार में निहित होंगी; तथा 


जो दायित्व और आभार भारत डोमीनियन की सरकार के तथा 
प्रत्येक राज्यपाल प्रांत की सरकार के थे, वे सब इस संविधान 
के प्रारम्भ से पहले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी 
बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रांतों 
के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी 
समायोजन के अधीन रहकर क्रमश: भारत सरकार तथा प्रत्येक 
तत्स्थानी राज्य की सरकार के दायित्व और आभार होंगे।]! ” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 2720 संविधान का अंग बना लिया गया। 


नवीन अनुच्छेद 67-क 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, कया मैं अनुच्छेद 67-क उपस्थित कर सकता 


हू? 


अध्यक्ष: जी हां। 


संविधान का मसौदा [305] 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 
“अनुच्छेद-67 के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद रखा जाये:- 


5678. 'रताज़ा#डक्रावारश भार रणागालव वा $फलंध। 76ए65ढा- 
८]8प05९ (5) ०एा का6९06-67 ००ा कीं$ ांणा 00 इाववाठड वा 
(गाशापा०ण), शिक्षा भ्राशा। ॥89 छए ]8ए . रिथ्ानों भाव शाप्रीणा85 
एाएजंकल 0. पाल ल्फाठ्डशानांणा की पल. 7ीक्ष पक्ष छ065. 
ति0प्ड5४ ए ॥6 7?60छ6 णए थभाए 996 
॥6 गा थार ऋब्टीलवव जा एगा  एण 6 काश $ैलीट्वपरी४ णः 
णएी भाए शारणा65 ०णाए$इ०व जाग ॥6 छायोणज णी वातव॑व फैपा 
॥0  गाटाप्रवटत0 ज्ांगा]) थाए 89९ णा 3 72388$ 0 की 3 गशाशरा' 
णाीलशा गीधा 40 शञाणजंवलव का 2 ९०४प५४८. 


[67क. इस संविधान के अनुच्छेद 67 के खंड (5) भ्राग-2 में के राज्यों तथा 
में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा, राज्यों से अन्य राज्य क्षेत्रों 
लोक सभा में प्रथम अनुसूची के भाग (2) में का विशेष प्रतिनिधित्व 
इस समय उल्लिखित किसी राज्य के, अथवा 
भारत राज्य क्षेत्र में समाविष्ट कितु किसी राज्य 
के अन्तर्गत न होने वाले किन्हीं राज्य क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस 
खंड में उपबन्धित आधार या रीति से भिन्‍न उपबन्ध कर सकेगी।]! ” 


मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अनुच्छेद-67 के खंड (5) के उपखंड 
(ख) तथा उपखंड (ग) की भी शब्दावलि देखें, जिसमें लोक सभा में प्रादेशिक 
निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को सीमित किया गया है। किंतु अनुच्छेद-67 के खंड 
(7) की शब्दावलि इस प्रकार हैः 


“संसद विधि द्वारा, राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों की लोक सभा में प्रतिनिधित्व 
के संबंध में उपबन्ध रख सकेगी।” 


इन प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के संबंध में विधि द्वारा उपबन्ध रखने का यह अर्थ 
नहीं है कि संसद खंड (5) के उपखंड (ख) और (ग) में वर्णित योजना का 
परित्याग कर सकती है। 


इस संशोधन को प्रस्तुत करने का कारण यह है कि यद्यपि संसद को राज्यों 
के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के लोक सभा में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध 
रखने पड़े किन्तु सम्भावना इसकी भी है कि उपखण्ड (ख) और (ग) में निर्धारित 
शर्तों को भाग 2 में के कुछ राज्य पूर न कर सकें। यह तर्क उपस्थित किया 
जा सकता था कि लोक-सभा में प्रतिनिधित्व के लिये प्रथम अनुसूची के भाग-2 
में के इन प्रदेशों का एक समूह बनाया जा सकता था, किन्तु ऐसा करना हमेशा 
सम्भव नहीं होगा। मैं अधिक विस्तार से नहीं बताना चाहता कि किन कारणों से 
प्रेरित होकर यह संशोधन उपस्थित किया गया है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि हमारे विचार से ऐसी आकस्मिक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिसमें हमें 


3052] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिये उपबन्ध रखने पड़ें चाहे वे क्षेत्र प्रथण अनुसूची 
के भाग-2 में के क्षेत्र हों अथवा राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश हों। इन क्षेत्रों 
में लोक सभा में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध रखने में अनुच्छेद-67 के 
वर्तमान उपबन्धों से हमें कठिनाई होगी। इसलिये सभा से मेरा अनुरोध है कि वह 
मेरे सुझाव को स्वीकार कर ले--यद्मपि मैं बहुत कुछ पहले ही से मान ले रहा 
हूं--और यह अनुभव करे कि इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। जो संशोधन 
उपस्थित किये जा सकते हैं उनमें से कुछ को मैं पहले ही बता देना चाहता हुं। 
उनमें से एक यह है कि यह रियायत राज्य परिषद्‌ के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध 
में भी की जाये। मेरे विचार से अनुच्छेद-67 के खण्ड-4 से, जो कार्यवाही विषयक 
एक खण्ड है, संसद के लिये राज्यपरिषद्‌ प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध रखने 
में कोई रुकावट नहीं होती। मेरे विचार में हम जिस अनुसूची 3-ख को उपस्थित 
करने जा रहे हैं उसके उपबन्धों को दृष्टि में रखकर इस विषय की परीक्षा हो 
रही है। उसमें गणित के अनुपात का हिसाब लगाया जायेगा और राज्यों के लिये 
जहां तक हो सकेगा ठीक-ठीक स्थान निश्चित किये जायेंगे। यदि संसद अतिरिक्त 
प्रतिनिधित्व रखना चाहे तो उसमें इसके लिये भी गुंजाइश रहेगी। इसलिये सभा के 
अपने उन मित्रों के सामने, जो राज्य-परिषद के प्रश्न को भी उठाना चाहते हैं, 
यह सुझाव रखता हूं कि वे उसे नहीं उठायें। हम स्थिति की परीक्षा कर रहे हें 
और आवश्यकता हुई तो हम एक उपयुक्त संशोधन उपस्थित करेंगे। किन्तु मेरे विचार 
से इस प्रकार के संशोधनों की इस समय आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में 
इनमें से अधिकांश क्षेत्रों की, विशेषत: उन प्रदेशों की जो भाग-2 में उल्लिखित 
हैं, प्रबल इच्छा है कि राज्यपरिषद्‌ के स्थान पर लोक सभा में ही उनका पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व हो। मेरे विचार से इस समय जिन आकस्मिक स्थितियों की कल्पना 
की जा सकती है उनकी आवश्यकताएं इस उपबन्ध को राज्यपरिषद्‌ को भी लागू 
करने से उतनी पूरी नहीं होंगी जितनी कि इस उपबन्ध से ही पूरी हो जायेंगी। 
इसलिये माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्था है कि सभा के विचाराधीन अनुच्छेद राज्य 
परिषद्‌ को भी सम्मिलित करने के सम्बन्ध में जिन संशोधनों की सूचना दी गई 
है उन पर मत लेने के लिये वे जोर न दें। 


श्रीमान, मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं। 
“प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना: मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची ॥3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 306 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
67-क के सम्बन्ध में 'म्॒०प४८ ण ॥6 ?८००॥०' [लोक सभा] शब्दों के पश्चात्‌ 
“0 ॥6 0०णाला। ० $0825 [और राज्य परिषद्‌])' शब्द रखे जायें।” 


संविधान का मसौदा [3053 


श्रीमान, मेरे संशोधन द्वारा रूप-भेद होने के पश्चात्‌ यह संशोधन इस प्रकार 
हो जायेगा:- 


“इस संविधान के अनुच्छेद-67 के खण्ड (5) में किसी बात के होते हुए 
भी संसद विधि द्वारा, लोक सभा और राज्य परिषद्‌ में प्रथम अनुसूची के भाग 
(2) में इस समय उल्लिखित किसी राज्य के, अथवा भारत राज्य-दश्षेत्र में 
समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले किन्हीं राज्य क्षेत्रों के, 
० का उस खण्ड में उपबन्धित आधार या रीति से भिन्‍न उपबन्ध कर 
स प्र । कौ 


श्रीमान, मेरे मित्र श्री कृष्णममाचारी इस खण्ड का उद्देश्य बता चुके हैं। वास्तव 
में सभा को स्मरण होगा कि जब हम दिल्ली प्रान्त के प्रश्न पर विचार कर रहे 
थे तो उस समय माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने यह सुझाव रखा था कि यदि 
दिल्‍ली के लिये एक पृथक्‌ विधान-मंडल स्थापित नहीं किया गया तो उसे संसद 
के सदनों में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये। यदि इस वचन को पूरा करना 
है तो न केवल लोक सभा में बल्कि उत्तर सदन में भी प्रतिनिधित्व के लिये 
उपबन्ध रखे जायें। दिल्‍ली के अतिरिक्त कई अन्य केन्द्र प्रशासित क्षेत्र भी हें। 
केन्द्रीय प्रशासन के अधीन हम अधिक राज्यों को रखते जा रहे हैं। चन्द्रगगर शीघ्र 
ही संघ में समाविष्ट हो जायेगा। इसी प्रकार भारत की पूर्वी सीमा पर तिपरा तथा 
अन्य राज्य भी हैं जो सम्भवत: संघ में समाविष्ट हो जायेंगे। यदि विचार यह है 
कि इन क्षेत्रों को लोक सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये तो कोई कारण नहीं 
है कि इन्हें राज्य परिषद्‌ में भी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाये। यदि उत्तर 
सदन में भी केद्ध प्रशासित क्षेत्रों में से प्रत्येक को कम से कम एक स्थान प्रदान 
किया जाता तो अधिक सरलता होती और मैं भी उस उपबन्ध को बहुत पसंद 
करता। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी 
ने जिस अनुच्छेद को उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं उठा 
हूं। मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना सम्भवत: उत्तर सदन में 
प्रतिनिधित्व के अर्थ को बिल्कुल गलत समझे हें। उत्तर सदन में एक संघांग के 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, अर्थात्‌ उसमें उन राज्यों का प्रतिनिधित्व हो 
सकेगा जिन्होंने मिलकर एक संघ बनाया हो। इस स्थल पर हम भाग-2 में के 
राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिये उपबन्ध रख रहे हैं, जो पारिभाषिक रूप से संघांग 
नहीं है। संघांग वे राज्य हैं जो अनुसूची के भाग-] तथा भाग-3 में उल्लिखित 
हैं। अनुच्छेद 67-क में उन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं जिनका 
भाग-2 में उल्लेख है, जेसे अंडमान और निकोबार द्वीप, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और 
पंथ-पिप्लोदा। हम इन क्षेत्रों को संघांग नहीं कह सकते। इसलिये संघीय संसद के 
48 में इन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध रखने का कोई अर्थ 
नहीं हे। 


“माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ः अध्यक्ष महोदय, जिस समय लोक-सभा के गठन 
तथा भाग-2 को निकालने के सम्बन्ध में विचार किया गया था उस समय इस 
पर भी विचार किया गया था। हमने यह विचार किया था कि लोक सभा के 
लिये छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र बनाना उचित नहीं होगा। 
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[माननीय श्री के. सनन्‍्तानम] 


जहां तक राज्य परिषद्‌ का सम्बन्ध है अनुच्छेद 67 (4) में यह उपबन्धित 
है कि भाग-2 में इस समय उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से निर्वाचित 
होंगे, जैसे कि विधि द्वारा संसद निर्धारित करे इसलिये यद्यपि भाग-2 में के राज्यों 
के राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उपबन्ध रखे गये किन्तु लोक सभा 
में उनको प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया और वह सम्भवतः इस कारण कि 
उनकी जनसंख्या पर्याप्त नहीं है। यदि उनकी जनसंख्या पर्याप्त होगी तो उन्हें स्वतः 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जायेगा। किन्तु जहां पर्याप्त जनसंख्या न हो उन क्षेत्रों के सम्बन्ध 
में यह विचार किया गया था कि उनको निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्रों के साथ मिला 
दिया जाये। अजमेर मेरवाड़ा तथा कुर्ग को निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्रों के साथ मिलाने 
में कोई कठिनाई नहीं है। यदि यह किया गया तो वहां के निवासी भी लोक-सभा 
के निर्वाचन में भाग ले सकेंगे। यद्यपि सुविधा के लिये भाग-] तथा भाग-3 में 
का प्रत्येक राज्य किन्तु किसी विधि में यह उपबन्धित नहीं है कि लोक सभा 
के लिये प्रत्येक राज्य एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र समझा जाये। भाग-] और भाग-3 
में के दो राज्यों के भी ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र हो सकते हैं जिन्हें एक ही निर्वाचन 
क्षेत्र में रखा जाये। 


इसलिये छोटे क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में एक अनुच्छेद 
रख के हम संविधान को बिना किसी कारण कुरूप बना रहे हैं। सम्भव है कि 
प्रदेशों को समाविष्ट करने के लिये अथवा अन्य कारणों से भी हमें बहुत से केन्द्र 
प्रशासित-क्षेत्र बनाने पड़े। उदाहरणार्थ यदि भाषा पर आधूृत प्रान्तों के निर्माण में हमें 
कई क्षेत्रों को केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के रूप में रखना पड़े, और यदि हम प्रत्येक 
क्षेत्र को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनायें, तो लोक सभा के लिये छोटे-छोटे बहुत 
से निर्वाचन क्षेत्र हो जायेंगे। इसलिये मेरे विचार से, यह बिल्कुल ही अनावश्यक 
उपबन्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति अन्य संविधानिक साधनों से हो सकती है और 
मेरे विचार से, चूंकि लोक सभा के प्रतिनिधित्व को एक वैज्ञानिक आधार पर रखा 
गया है, इसलिये उसे इस प्रकार के किसी उपबन्ध से दूषित नहीं करना चाहिये। 
मैं यह नहीं कहता कि इसका दुरुपयोग किया जायेगा किन्तु किसी संविधान में 
यह नहीं देखा जाता कि किसी उपबन्ध का दुरुपयोग किया जायेगा अथवा नहीं 
बल्कि यह देखा जाता है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है या नहीं इसलिये मेरा 
यह सुझाव है कि इस अनुच्छेद को निकाल दिया जाये। 


श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सन्‍्तानम्‌ के इस विचार से 
सहमत हूं कि अनुच्छेद-67 में बहुत सावधानी से शब्द रखे गये थे और उस समय 
यह विचार किया गया था कि खण्ड-5 के उपखण्ड (ख) और (ग) में जो शर्तें 
रखी गई हैं उन्हें किसी प्रकार कम नहीं किया जाये। मैंने इस सभा के माननीय 
सदस्यों से निवेदन किया था कि इस संशोधन को हमने एक निश्चित उद्देश्य से 
उपस्थित किया है। मैं यह कह कर किसी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दूंगा कि 
मसौदा समिति तथा सम्बन्धित मंत्रियों का भी बिल्कुल यही मत है कि इस प्रकार 
के संशोधन की आवश्यकता है। इसलिये मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करता 
हूं कि वे अपनी आपत्ति को वापस ले लें। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि वह मुझसे 
अच्छी तरह जानते हैं कि चूंकि इस प्रकार के विषय के सम्बन्ध में साधारणतया 
सरकार ही कदम उठायेगी इसलिये इसकी सम्भावना नहीं है कि लोक सभा के 
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लिये प्रतिनिधित्व निश्चित करने में इस सभा की इच्छाओं को पूरा नहीं किया जायेगा 
और संसद अकारण ही अनुच्छेद 67 की शर्तों को कम करने के लिये सहमत 
हो जायेगी। इसलिये संशोधन के उद्देश्य के सम्बन्ध में में अपने माननीय मित्र 
से इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता। मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि 
इस विषय पर बहुत सावधानी से विचार किया गया है और सावधानी से विचार 
करने के पश्चात्‌ ही हमने इस नवीन अनुच्छेद को प्रविष्ट करने का निर्णय किया 
है। मुझे आशा है कि मैंने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसे स्वीकार करने में 
सभा कोई आपत्ति नहीं करेगी। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची-3 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या-306 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
67-क के सम्बन्ध में 'त्०प5९ ण ॥० 7९०००” [लोक सभा] ' शब्दों के पश्चात्‌ 
“0 06 0०णारट। ण 548८४ [और राज्य परिषद] शब्द रखे जायें। 


संशोधन गिर गया। 
*अध्यक्ष: अब में अनुच्छेद 67-क पर मत लूंगा। 
प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद-67 के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद रखा जाये। 


673. णणजातवरशक्षावाए भाशााए एगाक्ारतद गा. ऋललंग क्‍ल्काट्थाभरांणा 
९]8प75९ (5) ०एा क्षा।ट[6- 67 0एाी कांड. (6 कव65 व] शक्वानी शात 
(णाशापांणा, शिक्षाक्राला गाए छए ]8ए. थिगॉणिं९5 ताल दीक्षा 
[ए60णंवंट #णा ॥6 -ढ्फाटछशाधांणा शी ॥6 अं 
ति0प्ड८ . एण ॥6 7606 ए भाप 846 ० ॥6 ॥॥76 ४#शथाए 
59०्ली०व का शि्रा वी एण ॥6 जाछ $8लालवपरीठ णा एण कथाएं शापरीणा65 
९णाफ्ञा526 जाग) 6 छा़ोणजए एणी गाव फैपा 0 ग्ाटापवलत 
जाता थाए् 86 णा 3 02885 णा वी 8 गध्षााल' ताल वीशा विधा 
[6णशंवल्व का गीता ९प्ड5८. 


[6क. इस संविधान के अनुच्छेद-67 के खण्ड (5) में भाग (2) में के राज्यों 
किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा, तथा राज्यों से अन्य 
लोक सभा में प्रथम अनुसूची के भाग (2) में राज्य क्षेत्रों का विशेष 
इस समय उल्लिखित किसी राज्य के, अथवा प्रतिनिधित्व 
भारत राज्य-श्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य 
के अन्तर्गत न होने वाले किन्‍्हीं राज्य-क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस 
खण्ड में उपबन्धित आधार या रीति से भिन्‍न उपबन्ध कर सकेगी।]' ” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 67-क संविधान का अंग बना लिया गया। 
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तृतीय पठन के सम्बन्ध में कार्यक्रम 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: क्‍या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि अनुच्छेद 
264-क, 296 और 299 पर कल विचार किया जाये? 


“अध्यक्ष: ये विवाद-ग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में हें और अच्छा यही होगा कि 
इन्हें हम कल उठायें। अब हम किसी अन्य अनुच्छेद को नहीं उठा सकते। इसलिये 
आज अब हम अपना कार्य समाप्त करें। 


*मि, नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): जो संशोधन आज पारित 
किये जा चुके हैं उनके सम्बन्ध में कई अन्य सदस्यों के साथ मैं यह स्वीकार 
करता हूं कि इन पर जो वाद विवाद हुआ है उसे हम नहीं समझ पाये हैं। ये 
संशोधन हमारे पास कल रात साढ़े दस बजे भेजे गये। मुझे नींद से जगाना पड़ा। 
और आज प्रात: से ही हम यहां काम कर रहे हैं; जिसका परिणाम यह हुआ 
है कि हमें इन संशोधनों पर विचार करने के लिये कुछ भी समय नहीं मिला। 
मुझे इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है क्‍योंकि शीघ्र विचार करने का कोई उपाय 
निकालना ही चाहिये किन्तु मैं यह सुझाव रखता हूं कि मसौदा समिति इन पर 
फिर विचार करे और यदि कुछ अनियमित बातों के ध्यान में आने पर कुछ परिवर्तन 
करने की आवश्यकता हुई तो, मेरे विचार से, इन संशोधनों पर फिर विचार किया 
जाये। 


“अध्यक्ष; आप कौन से संशोधनों की चर्चा कर रहे हैं? 


*मि, नजीरुद्दीन अहमद: जिन संशोधनों को स्वीकार किया जा चुका है उन 
पर विचार करने के लिये हमें कुछ भी समय नहीं मिला। 


*अध्यक्ष: किन्तु हम बहुत से संशोधनों को स्वीकार कर चुके हें। 


*मि, नजीरुद्दीन अहमद: जी हां, और मैं यह सुझाव रख रहा हूं कि उन 
पर मसौदा समिति फिर विचार करे और यदि उसे कुछ और अनियमित तथा असंगत 
बातें दिखाई दें तो उन पर आगे चल कर विचार किया जाये। हम पर अत्यधिक 
संशोधन लादे जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उनको समझना चाहे और उन पर विचार 
करना चाहे तो उसके लिये ऐसा करना असम्भव हो जाता है। 


इसके अतिरिक्त कल के कार्य के सम्बन्ध में हमें ज्ञात नहीं हे कि किन 
बातों पर विचार किया जायेगा। आज रात नो या दस बजे हमें कुछ नये मसौदे 
दिये जायेंगे और हमसे यह आशा की जायेगी कि हम कल प्रात: तक उन पर 
विचार कर लें। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के संशोधनों के सम्बन्ध 
में मैं क्या करूं। इसलिये श्रीमान, मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि आप इस 
पर विचार करें और हमें कृपा करके बतायें कि हमारे पास कोई नये मसौदे भेजे 
जा रहे हैं या नहीं। यदि भेजे जा रहे हैं तो नये मसोदों के सम्बन्ध में संशोधन 
भेजने के लिये हमें कितना समय दिया जायेगा। 
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“अध्यक्ष: मेरे विचार से हमने कल के लिये तीन अनुच्छेदों को, अर्थात्‌ अनुच्छेद 
264-क, 296 और 299 को रखा है। इन पर सभा में विचार हुआ है। इनमें 
से दो पर तो बहुत समय तक विचार हुआ है ओर तीसरे पर भी कुछ समय 
तक विचार हुआ है। कल यदि कोई नया प्रस्ताव उपस्थित किया जायेगा तो वह 
इन अनुच्छेदों के पश्चात्‌ उपस्थित किया जायेगा। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह बताना चाहता हूं कि पारित अनुच्छेदों में 
जो कमी रह गई है तथा जिन आनुषंगिक संशोधनों को करने की आवश्यकता हे 
पर मसौदा समिति विचार कर रही है और सम्भव है कि हमें कल कुछ संशोधन 
उपस्थित करने पड़ें। मेरे माननीय मित्र को संविधान के सभी अनुच्छेदों की पर्याप्त 
जानकारी है और उन्हें उनके विषय पर आने में तथा यह समझने में अधिक कठिनाई 
नहीं होगी कि उन संशोधनों की आवश्यकता है जिनकी सूचना हम आज रात देंगे। 
वे केवल आनुषंगिक संशोधन ही होंगे। माननीय सदस्यों को इतनी देर में सूचना 
देने के लिए मैं मसौदा समिति की ओर से उनसे क्षमा मांगता हूं। इसका कारण 
केवल यह है कि हमारे पास बहुत कम समय है और हम यह चाहते हैं कि 
संघ सम्बन्धी अनुच्छेदों को यथाशीघ्र समाप्त कर दिया जाये। 


“अध्यक्ष; कल हम पहले इन तीन अनुच्छेदों पर विचार करेंगे। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: और फिर अन्य अनुच्छेदों को उठायेंगे। 


“अध्यक्ष: जहां तक मुझे विदित है, हमें अब केवल एक दो विषयों पर ही 
विचार करना हेै। प्रस्तावगा पर अभी विचार नहीं हुआ है। मैं केवल उन बातों 
को बता रहा हूं जिन पर विचार करना है और जिन्हें मैंने लिख रखा है। इसके 
अतिरिक्त अनुसूची । भी है जिसमें राज्यों की परिभाषा की गई है और ये तीन 
अनुच्छेद भी हैं, जिन्हें बताया जा चुका है। मेरे विचार से एक अन्य अनुच्छेद, 
अर्थात्‌ अनुच्छेद 280-क भी उपस्थित किया जायेगा, जो आर्थिक आपात के सम्बन्ध 
में है। राज्यों के सम्बन्ध में, विशेषतः कश्मीर के सम्बन्ध में एक अनुच्छेद, अर्थात 
अनुच्छेद 306-क भी उपस्थित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुसूची 3-ख 
भी है जो राज्य-परिषद्‌ के स्थानों के वितरण के सम्बन्ध में है। इनके अतिरिक्त 
आनुषंगिक संशोधन भी उपस्थित किये जा सकते हैं क्‍या इनके अतिरिक्त भी अन्य 
कोई विषय हे? 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं कह चुका हूं कि कुछ आनुषंगिक संशोधन भी हें। 

“अध्यक्ष: अन्य संशोधन आनुषंगिक संशोधन होंगे क्योंकि वे उन संशोधनों से 
उत्पन्न होंगे जिन्हें हम पारित कर चुके हें। 

*श्री आर.के. सिधवा: क्‍या मैं जान सकता हूं कि क्‍या अनुसूची । और 
प्रस्तावगा पर इस सत्र में विचार किया जायेगा। उसके सम्बन्ध में कुछ उलझन थी। 


इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि बिना कुछ रस्मों को पूरा किये हुए क्‍या अनुसूची- 
उठाई जा सकेगी? 


3058 ] भारतीय संविधान सभा [3 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: उन पर इस सत्र में विचार करना है क्योंकि हमें द्वितीय पठन समाप्त 
करना है। यदि आवश्यकता हुई और अनुसूची में कोई परिवर्तन किया गया तो हम 
उसे तृतीय पठन में संशोधित कर सकते हें। 


*श्री आर.के. सिधवाः अनुसूची । बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर एक या 
दो दिन लग सकते हें। इसलिये जब तक कि मसौदा समिति कार्यकारिणी के प्रस्ताव 
के अधीन इसके लिये तैयार नहीं है तब तक इस समय उस पर समय नष्ट 
करने से और फिर इन पर तृतीय पठन के अवसर पर समय लगाने से कोई लाभ 
नहीं होगा। 


“अध्यक्ष: किन्तु बिना सभी अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों पर विराम किये हुए 
हम द्वितीय पठन को समाप्त नहीं कर सकते हैं। 


*भ्री एच.वी. कामत (मध्य प्रान्‍्त और बरार: जनरल): दूसरे सत्र में पहले 
दो दिनों में द्वितीय पठन को क्‍यों न समाप्त किया जाये? एक दिन के विचार 
के पश्चात्‌ फिर तृतीय पठन आरम्भ किया जा सकता हेै। 


“अध्यक्ष: में माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि हम इस पर विचार 
कर रहे थे कि तृतीय पठन के अवसर पर किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा 
और शनिवार को कौन से संशोधन सभा के समक्ष उपस्थित किये जायेंगे। यह कहा 
गया है कि शाब्दिक संशोधनों तथा अनुच्छेदों की पुनर्गणना तथा स्थानान्तरण के 
अतिरिक्‍त प्रत्येक अनुच्छेद की परीक्षा करते समय कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता 
का अनुभव किया जा सकता है और सम्भव है हमें सम्बन्धित अनुच्छेदों में एक 
सीमा तक संशोधन करने पडें। यदि इसके लिये हम द्वितीय पठन को स्थगित रखें 
तो अगले सत्र में तृतीय पठन को करने में हमें कठिनाई हो सकती हे। किन्तु 
उस सत्र में हमें तृतीय पठन करना ही है। इसलिये हम यह सुझाव रख रहे हैं 
कि ऐसे संशोधन जो बहुत कुछ आनुषंगिक ही हैं किन्तु केवल शाब्दिक संशोधन 
नहीं हैं तृतीय पठन के अवसर पर उठाये जायें और सीमित रूप से इन संशोधनों 
पर संशोधन भी उपस्थित किये जायें तथा उन पर विचार किया जाये। जब हम 
इन संशोधनों को निबटा लेंगे तब हम सारे संविधान पर सामान्य विचार-विमर्श करेंगे, 
अर्थात्‌ हम उसका तृतीय पठन करेंगे। इसलिये हम नियमों के अधीन आवश्यक 
आनुषंगिक परिवर्तनों को करने की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं। हो सकता है कि हम 
यह देखें कि किन्‍्हीं आनुषंगिक परिवर्तनों को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 
यह बात हुई तो बहुत ही अच्छा है। किन्तु सम्भव है कि इसकी आवश्यकता पड़े 
और इसीलिये हम पहले से सावधान हो जाना चाहते हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः क्‍या सभा के वे सदस्य, जो मसौदा समिति के सदस्य 
नहीं हैं, तृतीय पठन के समय संशोधन में भेज सकते हैं? 


“अध्यक्ष: जी नहीं। 


*ग्री नजीरूद्दीन अहमद: हमारे नियमों में यह उपबन्धित है। यदि मसौदा समिति 
को परिवर्तन करने की इतनी अधिक शक्ित प्राप्त है तो.............. 


संविधान का मसौदा [3059 


“अध्यक्ष: वह कोई ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकती जिन्हें सभा स्वीकार नहीं करे। 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: कुछ औपचारिक परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ सकती 
है। नियमों में इस सम्बन्ध में स्पष्ट उपबन्ध हें। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार से अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकेगी। यदि माननीय 
सदस्य कोई ऐसे सुझाव रखना चाहेंगे जिनका उपबन्धों पर सारवान प्रभाव पडेगा, 
तो मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है कि मसौदा समिति उनकी ओर 
यथेष्ट ध्यान देगी और उन पर विचार किया जायेगा। 


*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: मैं केवल यह सुझाव रख रहा हूं कि मसौदा समिति 
का अन्तिम मसौदा हमारे पास समय पर भेजा जाये ताकि हम उस पर पूर्ण रूप 
से विचार कर सकें। 


*अध्यक्ष: में समय-सारिणी के बारे में भी सोच रहा था। मेरे विचार से दूसरे 
पठन में संविधान जिस रूप में पारित किया गया है उस रूप में उसे इस मास 
की 3] तारीख से पहले छपने के लिये नहीं भेजा जा सकेगा। सारे संविधान पर 
बहुत सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक शब्द 
की परीक्षा करनी है। इसमें समय लगेगा। इसलिये मसौदा समिति उसे 3] तारीख 
से पहले तैयार नहीं कर सकेगी। इसके पश्चात्‌ लगभग एक सप्ताह छपने में लगेगा। 
हम उसे यथासम्भव शीघ्र अर्थात्‌ 4 या 5 तारीख तक, भेजने का प्रयास करेंगे, 
किन्तु इससे पूर्व वह नहीं भेजा का सकेगा। जहां तक हो सकता है हम समय 
की बचत करने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु हमारे मार्ग में कई कठिनाइयां हें। 


*श्री एच.वी. कामत: श्रीमान, आप अगला सत्र कब कर रहे हें? 


अध्यक्ष: में सभा का सत्र 4 नवम्बर से लेकर 25 अथवा 26 नवम्बर तक 
करना चाहता हूं क्योंकि विधान सभा का सत्र 28 नवम्बर से होने जा रहा है और 
उसके लिये सदस्यों को आहूत किया जा चुका है। इसलिये हमें तीसरे पठन को 
उसके पहले समाप्त करना है। और प्रस्ताव यह है कि आवश्यक प्रश्नों तथा 
आनुषंगिक संशोधनों पर विचार करने के लिये दो या तीन दिन दिये जायें। मुझे 
आशा है कि दो दिन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसके लिये 
पहले से तीन दिन रख रहे हैं। सामान्य बहस के लिये हमें आठ या नौ दिन 
मिल जायेंगे। मेरा यह विचार है कि आठ दिन तक सामान्य बहस की जायेगी 
और अन्तिम दिन संपूर्ण संविधान को पारित करने की रस्म पूरी की जायेगी। यह 
सुझाव रखा जाता है कि जब संविधान को अन्तिम रूप से पारित किया जाये तो 
उस पर इस सभा का प्रत्येक सदस्य हस्ताक्षर करे। 


“माननीय सदस्य: जी हां, श्रीमान। 


“अध्यक्ष: वह एक ऐतिहासिक लेख होगा और उचित यही होगा कि जिन सदस्यों 
का इस संविधान के निर्माण में हाथ रहा है उनमें से प्रत्येक उसकी प्रति पर हस्ताक्षर 
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[ अध्यक्ष ] 


करे। उसे सुरक्षित रखा जायेगा। इसमें एक दिन लग जायेगा। इसलिये उसके लिये 
मैं एक दिन अलग रख रहा हूं। शेष 6 या सात दिनों में सामान्य बहस होगी। 


“प्रोफेसर शिबव्बन लाल सक्सेना: संविधान के हिन्दी संस्करण की क्‍या स्थिति 
है? 


“अध्यक्ष: संविधान सभा ने एक उपबन्ध इस आशय का पारित किया है कि 
केन्द्र में ही नहीं बल्कि प्रान्तों में भी सभी विधेयक 5 वर्ष तक अंग्रेजी में पारित 
किये जायें। इसलिये हम इसे पारित करेंगे और आपने विभिन्‍न भाषाओं में इस का 
अधिकृत अनुवाद तैयार कराने का अधिकार मुझे दिया है। जहां तक हिन्दी संस्करण 
का सम्बन्ध है, आपने उसके सही होने को प्रमाणित करने के लिये मुझे उत्तरदाई 
ठहराया है। मैं इन अनुवादों को तैयार कराने के लिये कदम उठा रहा हूं। संविधान 
के प्रवर्तन में आने के पूर्व ही मैं हिन्दी के संस्करण को प्रकाशित करा देना चाहता 
हूं और अन्य अनुवादों को भी प्रकाशित कराना चाहता हूं किन्तु अन्य अनुवादों 
के सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। 


*भ्री एच.वी. कामतः क्‍या हम जनवरी 25-26 की अर्धरात्रि को कोई उत्सव 
करने जा रहे हें? 


“अध्यक्ष: अर्धरात्रि को या दोपहर को कोई उत्सव करने पर मैंने विचार नहीं 
किया है। किन्तु यह सुझाव रखा गया है कि हम सभी लोग संविधान की प्रति 
पर हस्ताक्षर करें। अभी तक हमने केवल यही सोचा हे। 


*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, मैं जनवरी 26 के सम्बन्ध में कह रहा हुं। 


“अध्यक्ष: हम इस सम्बन्ध में अगली बैठक में निर्णय करेंगे। एक अन्य प्रश्न 
भी में जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। सम्भव है कि उसमें सदस्यों 
की दिलचस्पी हो। वह राष्ट्र-गान का प्रश्न हे। संविधान सभा राष्ट्रीय पताका को 
स्वीकार कर चुकी हैे। वह संविधान का अंग नहीं था किन्तु संविधान सभा ने उसे 
स्वीकार किया था। इसी प्रकार संविधान सभा को सम्भवत: राष्ट्रगान को भी एक 
प्रस्ताव द्वारा स्वीकार करना होगा। सरकार एक गान को राष्ट्र-गान के रूप में स्वीकार 
कर चुकी हे, किन्तु संविधान सभा ने उसे अभी स्वीकार नहीं किया है। इस दिशा 
में हमने अभी कोई कदम नहीं उठाया है। मैं कह नहीं सकता कि क्‍या किया 
जाये, किन्तु सम्भव है कि हमें इस प्रश्न पर विचार करना पड़े। 


*भ्री एच.वी. कामतः हम अगले सत्र में तृतीय पठन के अवसर पर इस 
प्रश्न को उठा सकते हें। 


संविधान का मसौदा [306 


“अध्यक्ष: में कह नहीं सकता कि सारी सभा राष्ट्रगगान के सम्बन्ध में निर्णय 
कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। यदि यहां हम सभी गाना आरम्भ करें तो वह 
चाहे और जो कुछ हो गान नहीं होगा। विशेषज्ञों की किसी समिति को उसके सम्बन्ध 
में निर्णय करना है और अभी मैंने निश्चय नहीं किया हे कि उसके सम्बन्ध में 
क्या किया जाये। यदि सभा की इच्छा हो तो हम इसके लिये एक समिति नियुक्त 
करने पर विचार कर सकते हैं। 


शक माननीय सदस्य: एक नवीन राष्ट्रगान बनाने के लिए। 


*अ्री सुरेश चन्द्र मजूमदार (पश्चिमी बंगाल; जनरल): पहले संचालन समिति 
की एक बैठक में यह निर्णय किया गया था कि यह गान संविधान का अंग नहीं 
समझा जायेगा और उसे तृतीय पठन के समय एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया 
जायेगा। 


“अध्यक्ष: मेंने भी यही कहा हे। 


*थ्री सुरेश चन्द्र मजूमदार: अब आप राष्ट्र-गान के सम्बन्ध में निर्णय करने 
के लिये एक समिति को गठित करने जा रहे हैं। सभा उस समिति के प्रतिवेदन 
पर विचार करेगी और दो गानों में से किसी एक गान को राष्ट्र-गान के रूप स्वीकार 
करेगी। मेरे विचार से यह काम संविधान-सभा के जीवन-काल में ही पूरा कर 
लिया जायेगा। 


*अध्यक्ष: मेरा विचार है कि तृतीय पठन के अवसर पर इस काम को पूरा 
कर लिया जायेगा। 

*श्री बी, दासः हममें से कुछ लोग “जन-गण-मन” को पसंद नहीं करते। 
हमारी प्रबल इच्छा है कि “वन्देमातरम्‌” ही राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया 
जाये, क्योंकि पिछले पचास साठ वर्षों में हमें उसी से प्रेरणा प्राप्त हुई है। किसी 
भी दशा में जब यह प्रश्न उपस्थित किया जाये तो उस समय हम अपने विचार 
प्रकट करना चाहेंगे। 


*अध्यक्ष: निस्संदेह यह आपका मत है। मैं यह कह चुका हूं कि सबसे अच्छा 
गान चुनने के लिये मैं एक समिति गठित करने का विचार कर रहा हूं। 


*एक माननीय सदस्यः क्‍या वह समिति एक नवीन गान को प्रस्तावित करेगी? 
“अध्यक्ष: समिति को एक नवीन गान रचने की भी स्वतंत्रता होगी। 
“प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना: क्‍या यह समिति शीघ्र ही नियुक्त हो जायेगी? 


“अध्यक्ष: उसे इस बीच नियुक्त करना होगा। मैंने इस प्रश्न की व्यवहारिक 
बातों पर विचार नहीं किया है। इसलिये इस समय में कोई घोषणा नहीं कर सकता। 


*माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌ः अध्यक्ष महोदय मैं, यह समझता हूं कि अन्य 
देशों में साधारणतया राष्ट्रगगान को संविधान का अंग नहीं बनाया जाता और विशेषज्ञ 
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[माननीय श्री के. सनन्‍्तानम] 


संगीतकारों से उसे रचने के लिये कहा जाता है और पुरस्कार भी दिये जाते हें। 
इस समय अस्थाई रूप से हमने एक राष्ट्रगगान अपनाया है। मैं कह नहीं सकता 
कि इस समय इस सम्बन्ध में निर्णय करना उचित होगा या नहीं। मेरे विचार से 
अच्छा यह होगा कि हम उसे संसद के लिये छोड़ दें कि वह हर प्रकार की 
कार्यवाही करके विधि द्वारा इसको निश्चित करे। 


*अध्यक्ष; यह भी एक दृष्टिकोण है। जैसाकि मैं कह चुका हूं, मैंने अभी 
इस प्रश्न की व्यावहारिक बातों पर विचार नहीं किया हे। 


*थ्री सीताराम एस. जाजू (मध्य भारत): क्‍या विन्ध्य प्रदेश और भूपाल के 
सदस्य तृतीय पठन तक यहां आ जायेंगे? 


*अध्यक्ष: में आशा करता हूं कि वे आ जायेंगे और इसके लिये हम प्रयास 
कर रहे है किन्तु यदि वे न आयें तो लाचारी हे। 


अब हम कल दस बजे तक के लिये सभा स्थगित करते हें। 


इस के पश्चात्‌ सभा शुक्रवार, तारीख ॥4 अक्तूबर, 949 के दस बजे तक 
के लिये स्थगित हो गई। 
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